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[अनुच्छेद 67 पर विचार] 


भारतीय विधान-परिषद्‌ 


मंगलवार, 4 जनवरी सन्‌ 949 ई. 


भारतीय विधान परिषद्‌ की बेठक कान्‍स्टीट्यूश़न हाल, नई दिल्ली में 
प्रातः: 40 बजे उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. एच.सी. मुकर्जी) की 
अध्यक्षता में समवेत्‌ हुई। 


विधान का मसौदा-( जारी ) 
अनुच्छेद 67-( जारी ) 


“उपाध्यक्ष ( डॉ. एच.सी. मुकर्जी ): सभा का कार्य आरम्भ करने से पूर्व 
मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि कल यह सूचना प्राप्त हुई थी 
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य किस प्रकार दर्शकों की दीर्घाओं में और 
बरामदों में प्रवेश प्राप्त करके विघ्न उपस्थित करेंगे। सौभाग्य से इसकी रोकथाम 
कर दी गई है। क्‍या मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि वे 
दर्शकों के कार्डों को केवल उन लोगों के लिये मंगवायें, जिन्हें वे स्वयं जानते 
हों, ताकि हम निर्विघ्तता से अपना कार्य कर सके? 


अब हम अनुच्छेद 67 पर विचार-विमर्श आरम्भ करेंगे। सूची में प्रथम 
संशोधन, संशोधन संख्या 4] हे। क्‍योंकि यह केवल शाब्दिक संशोधन हे, 
इसलिये इसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती। 


अब हमारे सामने संशोधन संख्या 42, 43 प्रथम भाग, 44 प्रथम 
भाग और 45 प्रथम भाग हैं। ये एक समान हें। संशोधन संख्या 45, जो 
काजी सैयद करीमुद्दीन के नाम से है, उपस्थित किया जा सकता हे। 


*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वकक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
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*काजी सैयद करीमुद्दीन (मध्यप्रानन्‍्त और बरार : मुस्लिम): उपाध्यक्ष 
महोदय, मैं यह उपस्थित करता हूं कि: 


“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में से निम्नलिखित शब्द 
निकाल दिये जायें: 


छप्रणुं०८ 00 .6 छ/०शंडरा०ा8 0 ४७४९९४ 292 ४70 293 0 (शा 
(०7४7४प४०४! (इस विधान के अनुच्छेद 2922 और 293 के 
अधीन) और अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें: थत 
8९८07वैद्या706 जाग 06 57807 0 797090"-7078) #९७7"९- 
हशाध्राव07 शांग्रि ग्रापोग-7670७/ ०णाषापशाटं68 0फए 
768708 0 ८प्रा7प9#४ए6 ए०॥०' (बहु-सदस्य निर्वाचन-श्षेत्रों के 
साथ सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के 
अनुसार) ” 


श्रीमान्‌, मेरे विचार से एक-सदस्य निर्वाचन-श्षेत्र की वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली 
बहुत ही दोषपूर्ण है। जनतंत्र का एक प्रमुख दोष यह है कि बहुसंख्यक अपने 
संख्या-बल से निर्वाचनों में सफल हो जाते हैं। इस व्यवस्था को मिटाने से इस 
दोष का निराकरण हो सकता है। प्रतिनिधित्व की साधारण प्रणाली से यह दोष 
बना रहता है और इसके निराकरण का एकमात्र उपाय अनुपाती प्रतिनिधित्व है। 
यह प्रणाली भी मुख्यतः जनतंत्रात्मक है, क्योंकि इससे उन हजारों लोगों का 
प्रभाव बढ़ जाता है, जिनके मत का सरकार पर अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है। चूंकि कोई मत व्यर्थ नहीं जाता और प्रत्येक मतदाता अपनी इच्छा और अपनी 
सम्मति का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने पसन्द के सदस्य को संसद्‌ में भेजने 
में योग देता है, इसलिये सभी लोग एक प्रकार से समान स्तर पर आ जाते हैं। 
श्रीमान्‌ वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली का एक दूसरा दोष यह भी है कि इस प्रणाली 
से इसका भी आश्वासन नहीं मिलता कि बहुसंख्यकों का ही राज्य होगा। हमें 
इंग्लैंड और अमेरिका में इस प्रकार के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। सन्‌ 924 
ई. में अनुदार दल का बहुमत वास्तव में बहुमत नहीं था, क्योंकि उसने कुल मतों 
के केवल 48 प्रतिशत मत प्राप्त किये थे; किन्तु वह देश का बहुसंख्यक दल 
समझा गया। इसी प्रकार सन्‌ 876 ई. और सन 888 ई. में श्री हेज और श्री 
हैरीसन प्रेजीडेंट तो हो गये, किन्तु उन्होंने वास्तव में अपने विरोधियों से कम मत 
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प्राप्त किये थे। जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, वास्तव में वर्तमान 
निर्वाचन-प्रणाली दोषपूर्ण है। इस प्रणाली के अधीन अल्पसंख्यकों का भी 
यथोचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है और वे पंगु हो जाते हैं। आयरलैंड के 
निर्वाचन में इसका एक उदाहरण मिलता है। इस प्रणाली के कट्टर समर्थक भी 
अल्पसंख्यकों को किसी न किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व का अधिकार देना चाहते 
हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि ग्लेडस्टन ने यह तर्क उपस्थित किया था 
कि इस प्रणाली से अल्पसंख्यकों को स्वत: प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है; किन्तु 
यह आयरलैंड में गलत प्रमाणित हुआ। जेसी कि सन्‌ 885 के वादानुवाद में 
भविष्यवाणी की गई थी, आयरलैंड के दक्षिणी और पश्चिमी प्रदेशों के 
अल्पसंख्यक इस तारीख से निर्वाचनाधिकार से स्थायी रूप से वंचित हो गये हैं। 
सन्‌ 850 ई. से सन्‌ 9। ई. तक की आठ संसदों में उनका कोई भी 
प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिस रूप में वर्तमान 
प्रणाली प्रचलित है उससे, जैसा कि साधारणतया समझा जाता है, बहुसंख्यकों के 
शासन का भी आश्वासन नहीं मिलता और धर्म पर आधृत अल्पसंख्यकों की बात 
तो अलग रही, राजनीति पर आधृत अल्पसंख्यकों को भी किसी प्रकार के 
प्रतिनिधित्व का आश्वासन नहीं मिलता। आज हमारे सम्मुख एक ऐसी निर्वाचन 
प्रणाली है, जिसमें और तो किसी प्रकार का आश्वासन नहीं है परन्तु जगहें 
संरक्षित रख दी गई हैं और इसे 292 और 293 अनुच्छेदों में प्रावहित कर दिया 
गया है। अपने संशोधन द्वारा मैंने वह तर्क उपस्थित किया है कि यदि अनुपाती 
प्रतिनिधित्व का आश्वासन दे दिया जाये तो धर्म के आधार पर जगरहें सुरक्षित 
रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि 
इस देश से साम्प्रदायिकता का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया जाना चाहिये। हम 
उसके कूफलों को भोग चुके हैं और वास्तव में औपनिवेशिक संसद्‌ इस कदम 
के लिये वचनबद्ध है। चूंकि इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है, 
इस देश में कोई भी साम्प्रदायिक दल रहने न दिया जायेगा। इसलिये भारत की 
राजनीति में पृथकता, साम्प्रदायिकता और एकाकीपन का कोई स्थान न होना 
चाहिये। परन्तु साथ ही हम देश की वर्तमान परिस्थिति की उपेक्षा भी नहीं कर 
सकते। हम यह देखते हैं कि हिन्दू राज्य की स्थापना के लिये एक आन्दोलन 
चल रहा है। हम यह भी देखते हैं कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम 
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का एक संगठन भी है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुये हमें बड़ी सावधानी से 
और धीरे-धीरे आगे कदम उठाना है। इसलिये हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढ 
निकालना है, जिससे साम्प्रदायिकता का निराकरण हो जाये और विधान-मण्डलों 
में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो सके। 


हमारे सम्मुख दो उपाय हैं। एक तो जगहें सुरक्षित रखने का उपाय हे, 
जिसकी व्यवस्था विधान में, अर्थात्‌ अनुच्छेद 292 के अधीन, की गई है। दूसरा 
उपाय अनुपाती प्रतिनिधित्व का है। जगहें सुरक्षित रखने के प्रावधान में बहुत बड़े 
दोष हैं, क्योंकि वह धर्म पर आधृत है। उससे उन उद्देश्यों का ही निराकरण हो 
जाता है, जिनकी पूर्ति के लिये उसे स्वीकार किया गया था, क्‍योंकि जिस 
सम्प्रदाय के लिये जगहें सुरक्षित रखी गई हैं वह अपनी पसन्द के प्रतिनिधियों 
को निर्वाचित नहीं कर सकता। जैसा कि मैं सामान्य वादानुवाद के समय कह 
चुका हूं, एक बनावटी प्रतिनिधि भी चुनाव में एक सच्चे प्रतिनिधि को हरा देगा 
और वास्तव में अल्पसंख्यक ऐसे वकीलों को खड़ा करने के लिये बाध्य होंगे, 
जो अपने मुवक्किलों के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे। यह कहना गलत है कि यह 
व्यवस्था सम्प्रदायों पर आधृत हैं, क्‍योंकि वास्तव में बहुसंख्यक ही, न कि 
अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेंगे। 


मेरे विचार से सबसे अच्छी प्रणाली अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। वह 
धर्म पर आधृत नहीं है और उससे सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे राजनैतिक 
हों अथवा धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक लाभ हो जाता है। इस प्रणाली के सम्बन्ध 
में तीन आपत्तियां की जाती हैं और सामान्यतः इन्हीं को सामने रखते हुये तर्क 
उपस्थित किया जाता है और वादानुवाद किया जाता है। पहली आपत्ति यह है कि 
बहुत बडे निर्वाचन-द्षेत्र हो जायेंगे और मतदाताओं का प्रबन्ध करना एक कठिन 
कार्य हो जायेगा। दूसरी आपत्ति यह है कि शासन अस्थिर हो जायेगा और तीसरी 
यह है कि बहुदल शासनों की स्थापना हो जायेगी। पहली आपत्ति के सम्बन्ध में 
मेरा यह निवेदन है कि वह निराधार है। बड़े निर्वाचन-क्षेत्रों में यदि दलों की 
प्रणाली प्रयोग में रही, तो उम्मीदवारों का निर्वाचकों के सम्पर्क में आने का.... 
दलों की प्रणाली से ही कार्य सम्पन्न हो जायेगा। यह कल्पना करना ठीक नहीं। 
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कि शासन अस्थिर हो जायेगा। चूंकि बहुसंख्यक दल का ही सभा में बहुमत रहेगा 
और वही शासनारूढ़ होगा, इसलिये जहां तक बहुदल शासन का सम्बन्ध हे, मेरे 
विचार से, जिन प्रदेशों में विभिन्‍न प्रकार के लोग हैं, यह बहुत ही आवश्यक हे 
कि बहुदल-शासन स्थापित हो। यह कोई बुरी बात न होगी कि विभिन्‍न प्रमुख 
समुदायों से मंत्रिमंडल की स्थापना से परामर्श लिया जाये। इस समय देश 
अन्तरकालीन स्थिति में है और साम्प्रदायिकता उसके द्वार पर खड़ी है। यह बहुत 
ही आवश्यक है कि विरोधी दल को, चाहे उसका स्वरूप साम्प्रदायिक हो अथवा 
राजनीतिक , यथोचित स्थान दिया जाये। हम देश के शासन को मध्य-वर्ग के हाथ 
से लेकर उस वर्ग को सौंपने ही जा रहे हैं जिसे मैं श्रमजीवी-वर्ग कहता हूं। यह 
एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसका अनुभव देश में बहुत कम लोग करते 
हैं। कांग्रेस के लोगों का यह मत है कि वे निर्वाचन में अवश्य ही सफल होंगे 
और इसलिये वे विधान के ऐसे मसौदे का समर्थन करते है, जिससे बहुसंख्यक 
दल का शासन स्थापित होता है और जिसमें देश के साम्प्रदायिक अथवा 
राजनीतिक अल्पसंख्यक-वर्गों के लाभ के लिये कोई प्रभावपूर्ण प्रावधान नहीं 
रखे गये हैं। वे गलत रास्ते पर हैं और आगे चलकर गलत रास्ते पर पाये जायेंगे। 
संसार का कोई भी संगठन श्रमिकों और पूंजीपतियों, किसानों और जमींदारों के 
परस्पर विरोधी अधिकारों का समीकरण नहीं कर पाया और उन्हें एक ही झंडे 
के नीचे रखना असम्भव है। अपने चारों ओर तो देखिये, साम्यवाद बडी तीव्र गति 
से फैल रहा है। यदि एक बार भी श्रमिकों ने उसे अपना लिया तो वे बहुत ही 
सबल हो जायेंगे। यदि श्रमिक आगे चलकर समाजवादी अथवा साम्यवादी 
सिद्धान्तों को अपना लेते हैं, तो विधान में राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक 
अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये कोई प्रावधान न होने के कारण और उनके 
बहुसंख्यक होने के कारण वे अवश्य ही शासन-सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे। 
इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने का एकमात्र उपाय अनुपाती प्रतिनिधित्व का 
ही उपाय है। इसके अतिरिक्त बिना जलनतंत्रात्मक सिद्धान्तों का हनन किये हुये 
उससे साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सकती है। बिना साम्प्रदायिकता की 
भावना से प्रेरित हुये ही राजनैतिक और साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक-वर्गों के 
प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकते हैं। यदि इस प्रकार का प्रावधान न रखा गया तो देश 
साम्यवाद के गर्त में पड़ जायेगा। 
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*थ्री एल. कृष्णास्वामी भारती (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌, क्‍या मैं 
माननीय सदस्य से प्रार्थना कर सकता हूं कि वे धीरे-धीरे पढ़ें। 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल अपनी कुछ 
टिप्पणियों की ओर देख रहा हूं। आप यहां आकर देख सकते हें। 


*उपाध्यक्ष: मि. करीमुद्दीन मेरा यह सुझाव है कि आप धीरे-धीरे बोलें। 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः श्रीमान्‌ू, यदि वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली के 
अधीन सामान्य निर्वाचन में साम्यवाद के पक्ष में निर्णय हुआ, तो विकास की 
सभी योजनायें समाप्त हो जायेंगी और यदि साम्प्रदायिकता के पक्ष में निर्णय हुआ 
तो राज्य का ऐहिक स्वरूप समाप्त हो जायेगा। यदि अल्पसंख्यक-वर्गों को, चाहे 
वे राजनेतिक हों अथवा साम्प्रदायिक, कुचला गया और उन्हें संसदात्मक कार्यों 
से अलग रखा गया, तो साम्यवादी उनको अपना निशाना बनायेंगे और उनका 
निशाना ठीक बैठेगा। इसलिये यह बुद्धिमत्ता की ही बात है कि विरोधी दल को 
वैधानिक मार्ग का अवलम्बन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये और इसका 
एकमात्र उपाय अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को प्रयोग में लाना है। मैं यह 
भविष्यवाणी करता हूं कि यदि ऐसा न किया गया, तो देश में अराजकता फैल 
जायेगी। इसका यह अर्थ नहीं हैं कि मैं वर्तमान शासन को जारी रखने के विरोध 
में हूं। में यह चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत काल तक जीवित रहे, क्योंकि उसने 
भारत में सभी सम्प्रदायों को शान्ति और अक्षोभ प्रदान किया है और एक 
असाम्प्रदायिक राज्य की स्थापना की है, परन्तु जब तक अनुपाती प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली प्रयोग में नहीं लाई जाती, इसका आश्वासन नहीं मिल सकता। 


श्रीमान्‌, मेरे संशोधन के प्रथम भाग में कहा गया है कि जगहों को सुरक्षित 
रखने की अन्तरकालीन व्यवस्था को तभी समाप्त किया जाये, जब कि अनुपाती 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली स्वीकार की जाये, अन्यथा नहीं। श्रीमान्‌ू, जब मैं जगहों 
को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को समाप्त करने और अनुपाती प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली को स्वीकार करने के सम्बन्ध में बोल रहा था, तो यह मिथ्या धारणा बन 
गई थी कि मैं जगहों को सुरक्षित रखने की प्रणाली को बिना किसी शर्त के 
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समाप्त कराने के पक्ष में बोल रहा हूं। में यह कह चुका हूं, और आज भी यह 
कहता हूं, कि यदि अनुपाती प्रतिनिधित्व को प्रणाली को प्रयोग में लाया गया तो 
जगहों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान न होना चाहिये। यदि आप 
इसे स्वीकार करते हैं कि अल्पसंख्यक-वर्गों का अस्तित्व है और उन्हें किसी न 
किसी प्रकार की मान्यता प्रदान करनी चाहिये, तो मेरा यह निवेदन है कि इस 
सभा को कृपा करके अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को प्रयोग में लाना 
चाहिये। 


“उपाध्यक्ष: अब हम संशोधन संख्या ।42 पर आते हैं, जो मि. मोहम्मद 
ताहिर के नाम से है। मि. ताहिर, क्या आप चाहते हैं कि इस पर मत लिया जाये? 


*भ्री मोहम्मद ताहिर (बिहार : मुस्लिम): जी नहीं। मैं उसे उपस्थित नहीं 
करना चाहता। 


“उपाध्यक्ष: अच्छी बात है, इस दशा में उस संशोधन पर जो संशोधन हैं 
अर्थात्‌ पंडित ठाकुरदास भार्गव के नाम से जो संशोधन संख्या 9 और 20 हैं 
वे गिर जाते है। परन्तु श्री भार्गव, क्या आप उन्हें उपस्थित करना चाहते हैं? मै 
देखता हूं कि उनका सम्बन्ध केवल संशोधन संख्या 42 ही से नहीं, बल्कि 
अन्य संशोधनों से भी है। 

*पंडित ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान्‌, मैं इन 
संशोधनों को तो उपस्थित नहीं करना चाहता हूं, किन्तु आपकी अनुमति से मैं 
इनके सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं। 


“उपाध्यक्ष: आप उसे सामान्य वादानुवाद के समय दे सकते हें। में इसे 
ध्यान में रखूंगा। इसलिए मैं उन सबको काटे दे रहा हूं। अब हम संशोधन संख्या 
443 पर आते हैं, जो पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र के नाम से है। 


*प॑ं, लक्ष्मीकान्त मैत्र (पश्चिमी बंगाल : जनरल) : श्रीमान्‌, मैं उसे उपस्थित 
नहीं कर रहा हूं। 
(संशोधन संख्या 44, प्रथम भाग, उपस्थित नहीं किया गया।) 
*उपाध्यक्ष: अब हम संशोधन संख्या 44 के द्वितीय भाग, संशोधन संख्या 
45 के द्वितीय भाग और संशोधन संख्या 42। को उठाते हैं। इनका आशय 
एक समान है और इसलिए इन पर एक साथ विचार किया जा सकता हे। 
संशोधन संख्या 45 उपस्थित किया जा सकता है। वह काजी सैयद करीमुद्दीन 
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के नाम से है। मैं संशोधन संख्या 45 के द्वितीय भाग की ओर संकेत कर 
रहा हूं। 

*काजी सैयद करीमुददीन: श्रीमान्‌, मैं संशोधन संख्या 45 के दोनों 
भागों को उपस्थित कर चुका हूं। 

“उपाध्यक्ष: अच्छी बात है। मुझे खेद है कि में समझ नहीं पाया। संशोधन 
संख्या 44 मिस्टर लारी की अनुपस्थिति के कारण गिर जाता है। अब हम 


संशोधन संख्या 46 और संशोधन संख्या 4]7 पर आते हैं। संशोधन संख्या 
46 प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम से हे। 


“प्रोफेसर के.टी. शाहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उपस्थित करना चाहता हूं 
किः 


“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में: 


+#ए8 #प्राव०९१ #6९७/९5९7४०॥ए९३४ 07006 9९079]6 0 076 $6077॥0- 
क्‍ा68 0 गी6 80685 वाए#ढलीए ढा05070 एज 6 ए०02०/'ड' 
(अव्यवहित रीति से मतदाताओं और द्वारा निर्वाचित, राज्यों के 
प्रादेशिक लोक-प्रतिनिधि, लोक-सभा में पांच सौ से अधिक न होंगे) 
शब्दों के स्थान में '5प्रट] 7077678 88 ड॥947], ॥7 (06 888776- 
शृध९, 5९2प्रा'.& 076 7९97/865९7४807ए९ 007 ९ए९७७ए 500,000 0 
6 छ0एप्रोक्कांणा थी थो। 6 ०085वपरढा। 9०४8 0 ॥॥6 
[्राणा, ज्6067# 50068 0" 07700768 त6९०)ए ब्ताग।।- 
]56766 9ए ६06 (७७॥४७. ७)] 70770 678 06 7?6079]6%98 
छत0तपछढ हावी] 96 ढा0507 वा#ढलीए 779 86 ए0068 0 80प्री६ 
लगडशाड, पश6 ए० 6४8 शादी] 96 ट88/0 8 862 090 
ध्ावे ए०गागए शवों] 96 9 प6 एब898 0 7?765.90070णा9ो 86००- 
76807 40707 जशां77 आं726 "५-४78४7/980]6 ४०॥९.” (लोक-सभा 
में ऐसे सदस्य होंगे, जो सभी संघांगों में, चाहे वे राज्य हों अथवा केन्द्र 
द्वारा प्रशासित क्षेत्र, कुल मिलाकर जनसंख्या के 500,000 लोगों के 
लिये एक प्रतिनिधि प्राप्त करेंगे। लोक-सभा के सभी सदस्य प्रौढ़ 
नागरिकों द्वारा अव्यवहित रूप से चुने जायेंगे। मतदान गूढ़-शलाका 
द्वारा होगा तथा एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली के आधार पर होगा।) शब्द रखे जायें।” 


श्रीमानू, तीन परिवर्तनों के उद्देश्य से मैंने इस संशोधन को उपस्थित किया 
है। 
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पहला यह है कि विधान में लोक-सभा के लिए प्रतिनिधियों की अधिक से 
अधिक संख्या निश्चित नहीं की जा सकेगी। मेरे विचार से यह व्यवस्था 
लोक-प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। क्योंकि किसी भी ऐसे देश 
के शासन में, जो अपने को जनतंत्रात्मक कहता है, लोकमत अंतिम मत होना 
चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार विधान में लोक सभा के लिए प्रतिनिधियों की 
अधिक से अधिक संख्या स्थायी रूप से निश्चित न होनी चाहिए। 


पिछली तीन या चार जनगणनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 
प्रत्येक दशाब्दी के उपरान्त इस देश की जनसंख्या बराबर बढ़ी है। पिछली 
जनगणना से यह पता चलता है कि पिछले दस वर्षों में वह पन्द्रह प्रतिशत बढ़ 
गई। यदि इस समय आप अधिक से अधिक संख्या को निश्चित कर देंगे तो 
इसका परिणाम यह होगा कि आप अनुचित रूप से उन लोगों की संख्या बदल 
देंगे, जिनका कि प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रतिनिधि करता है। इसका यह अर्थ होगा 
कि प्रत्येक प्रतिनिधि की प्रतिनिधित्व की शक्ति कम होती जायेगी। क्योंकि वह 
जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जायेगी। 


श्रीमानू, यदि मेरी यह धारणा है कि यदि आप मतदाताओं की बहुत बड़ी 
संख्या का प्रतिनिधित्व एक ही सदस्य को करने देंगे, तो सामान्य निर्वाचन के 
समय मतदाताओं के सम्मुख जो विभिन्‍न प्रश्न रखे जाते हैं, उन पर वे यथोचित 
रूप से अपना मत प्रकट न कर सकेगे। 


सामान्य निर्वाचन के अवसर पर, जिसकी कि सम्भवत: यहां कल्पना की गई 
है, मतदाताओं के सम्मुख विभिन्‍न प्रश्न उपस्थित होंगे और चूंकि वे अनेक प्रकार 
के और प्राय: परस्पर विरोधी भी होंगे, इसलिए मतदाता अपना मत प्रकट करते 
समय गड॒बड में पड जायेंगे। इस प्रकार के प्रत्येक निर्वाचन में यह अवश्य ही 
होगा और इसलिए मेरे विचार से अच्छा तो यह होगा कि लोगों के प्रतिनिधियों 
की अधिक से अधिक संख्या निश्चित न की जाये। इसके स्थान में हमें एक ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि बदलती हुई जनसंख्या के आधार पर 
प्रतिनिधियों की संख्या स्वतः ही निश्चित हो जाये। यह सच है कि यदि जनगणना 
प्रत्येक दशाब्दी के उपरान्त हो, तो उससे किसी ऐसे निर्वाचन में पथ-प्रदर्शन नहीं 
हो सकता है, जो दो जनगणनाओं के बीच में पड़े; क्योंकि हम इसे स्वीकार कर 
रहे हैं कि निर्वाचन कम से कम पांच वर्ष में एक बार होंगे और हो सकता हे 
कि अधिक बार हों। चूंकि हमने पिछली जनगणना को इसका आधार स्वीकार 
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किया हे, यद्यपि वह आठ वर्ष पहले हुई थी और इसमें भी सन्देह है कि 
युद्धकाल में वह यथोचित रूप से हुई अथवा नहीं, यदि आप प्रतिनिधियों की 
अधिक से अधिक संख्या निश्चित कर देते हैं, तो सम्भावना इसकी है कि 
आगामी निर्वाचन में सभी लोगों का यथोचित प्रतिनिधित्व न होगा। आगे के 
सामान्य निर्वाचनों में पांच वर्ष की कालावधि से इतना अधिक अन्तर न पडेगा। 
वह अन्तर सम्भव है पांच प्रतिशत हो अथवा छ; प्रतिशत अथवा साढ़े सात 
प्रतिशत। इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या में परिवर्तन के बाद प्रतिनिधियों की 
संख्या अधिक हो जायेगी, किन्तु निर्वाचन के प्रबंधकों के लिए उनकी व्यवस्था 
करना असम्भव न होगा। 


इस दशा में मेरा सुझाव यह है कि प्रतिनिधित्व के लिए 500,000 की 
जनसंख्या की सीमा निश्चित की जाये। प्रतिनिधियों कौ कुल संख्या 500 
निश्चित करने से, जेसा कि इस खंड के अधीन प्रावहित है, इस व्यवस्था से 
लोगों का मत और अच्छी प्रकार प्रकाशित होने की सम्भावना है, भले ही उनके 
सम्मुख कितने ही प्रश्न हों। निःसन्देह यदि जनसंख्या बढ़ी तो यह संख्या भी बढ़ 
जायेगी। इस प्रकार यह सम्भव है कि आगामी दो दशाब्दियों में अधिक से अधिक 
संख्या 600 या अधिक तक पहुंच जाये। मेरे विचार से भारतीय संघ के विस्तार 
और उसकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधियों की यह कोई बहुत 
बड़ी संख्या नहीं है। 


जो लोग तेजी से काम करना चाहते हैं और कुछ ही लोगों की इच्छानुसार 
देश का शासन चलाना चाहते हैं, वे स्वभावत: प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी संख्या 
नहीं चाहेंगे। उनकी जितनी अधिक संख्या होगी, उतना अधिक विचार-विमर्श 
होगा और कानूनों अथवा प्रस्तावों को स्वीकार करने में उतना ही अधिक समय 
लगेगा। सरकार के कार्यों की कई दृष्टिकोणों से, अर्थात्‌ बीच में बोलकर इत्यादि, 
आलोचना होगी। इसलिए जो लोग सार्वजनिक कार्य को तेजी से चलाना चाहते हें 
वे इस सुझाव को बहुत पसंद नहीं करेंगे। 


किन्तु वे लोग, जिनको लोगों का तथा उनकी इच्छाओं का अधिक ध्यान 
रहता है, मेरे विचार से, इस व्यवस्था के कारण सुशासन के मार्ग में किसी प्रकार 
की बाधा न देखेंगे और न उन्हें देखना चाहिए। प्रतिनिधियों की संख्या में परिवर्तन 
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करने अथवा बढ़ाने की सम्भावना को आपत्तिजनक न समझना चाहिए। वास्तव 
में जिस रूप में यह खंड रखा गया है, उसमें इस विचार के सन्निवेश से भी 
कि प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या निश्चित करना आवश्यक है, यह 
प्रकट होता हे कि इस योजना के अधीन भी संख्या में परिवर्तन करने की 
सम्भावना है और इसलिए मेरा संशोधन ठुकराने योग्य नहीं है। 


दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह मतदान की प्रणाली के सम्बन्ध में 
है। आगे आने वाले खंडों के सम्बन्ध में मैंने इस आशय के कुछ अन्य संशोधन 
उपस्थित किये हैं और जब वे उठाये जायेंगे, तो उस समय अपने विचार प्रकट 
करूंगा। इसलिए मैं इस समय सभा का समय नहीं लेना चाहता। 


मतदान की प्रणाली के सम्बन्ध में में केवल इस पर जोर देना चाहता हूं कि 
प्रौढ़ नागरिक गूढ़शलाका द्वारा मतदान दें और वह एकल संक्राम्य मत की प्रथा 
से अनुपाती प्रतिनिधित्व की योजना के अनुसार हो। मैं अनुपाती प्रतिनिधित्व के 
सैद्धान्तिक आधार के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध विस्तृत भाषण नहीं देना 
चाहता, क्‍योंकि मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता महोदय उस पर विस्तार से बोल 
चुके हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे, कि 
अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का उद्देश्य साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक-वर्गों 
को बनाये रखना नहीं है, बल्कि विभिन्‍न प्रकार के राजनैतिक विचारों का 
प्रतिनिधित्व करना है। यदि आप अपने शासन को वास्तव में जनतंत्रात्मक बनाना 
चाहते हैं, तो आपके विधान-मंडल में इनका प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। 
उदाहरणार्थ, फ्रांसीसी प्रणाली सच्चे अर्थ में अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर 
आधृत नहीं है। किन्तु फिर भी फ्रांसीसी विधान-सभा में विभिन्‍न राजनैतिक 
विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। यह कहा जाता है कि तीसरी रिपब्लिक में कोई 
भी फ्रांसीसी विधान-सभा में विभिन्‍न राजनैतिक विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। 
यह कहा जाता है कि तीसरी रिपब्लिक में कोई भी फ्रांसीसी सरकार ।] महीने 
से अधिक काल तक पदारूढ़ नहीं रही। किन्तु इस कारण इस सिद्धान्त की निन्दा 
नहीं की जा सकती वहां प्रत्येक प्रकार के लोकमत के प्रतिनिधित्व का अवसर 
मिलता है और भले ही वहां की सरकार सुस्थिर न हो, किन्तु वह लोकमत का 
उस प्रणाली से अधिक प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अधीन मनमाने मत की 
व्यवस्था है और जिसकी यहां कल्पना की गई है। 


विभिन्‍न प्रकार के राजनैतिक विचारों के प्रतिनिधित्व की सम्भावना से 
अल्पसंख्यकों को विधान-मंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर ही नहीं 
मिलेगा, बल्कि वे प्रभावपूर्ण ढंग से अपना मत प्रकट कर सकेंगे और अपने वर्ग 
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को एक बहुसंख्यक-वर्ग भी बना सकेंगे। जो लोग अनुपाती प्रतिनिधित्व और 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को भ्रमवश एक समान समझते हैं, वे इस पर विचार 
करें। श्रीमान्‌, इन कारणों को ध्यान में रखकर मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये। 


श्री एच.वी. कामत (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 

“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में %९078०8९7॥8४ए९४ ० 
6 9९००006 ० ४रा68$0--00768 0006 95068 वां#2लोए टा०0- 
867 97 496 ए०।७7४' (अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, 
राज्यों के प्रादेशिक लोक-प्रतिनिधि) शब्दों के स्थान में ७70९7" 
तां#ढलए ८705९70 9ए ॥96 ए0/७/8 77 506 509069' (राज्यों के 
मतदाताओं द्वार अव्यवहित रीति से निर्वाचित सदस्य) शब्द रखे 
जायें।” 

विधान के मसौदे में यह खंड इस प्रकार है: 


“5 (9) 8प0]००६0 6 छ70शांडांणाड 0 द्रात0268 292 70 293 7 
क्राड (0णाडग्रापा07, 76 त्र0०प्र5९ ए 76 7268096 808)] ९०7- 
डांडा 070 7676 पाद्या 7ए8 ॥प्राक/९१ 7९9७97९४९78/ए65 
0०076 9९०0१6 0० 06॥९7॥00768 07076 5068 त[-€ली)फए 
८0507 एए 06 ए06७7/8.7 


[5 (क) इस संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के प्रावधानों के अधीन 
रहते हुए, अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादेशिक 
लोकप्रतिनिधि, लोक सभा में पांच सो से अधिक न होंगे।] 
यदि मेरा संशोधन इस सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो यह खंड इस 
प्रकार हो जायेगा; 
“छ5प्रो09०० 0 .6 97०शांड०ाड 0 "7068 292 ०70 293 05 
(7०ा5ड0प॥07, (06 सि0प्र5९ 06 ?6०9]6 डावों] ९णाडाडा 
0०700 7076 फ्रद्या। ए6 कैष्राकलत गाशाएल-ड वं#ढलीफ 
20९66९व 97 076 ए00९7/8 ॥ 6 508/68.7 

(इस संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के प्रावधानों के अधीन रहते 
हुए, राज्यों के मतदाताओं द्वारा अव्यवहित रीति से निर्वाचित सदस्य, 
लोक-सभा में पांच सौ से अधिक न होंगे।) 

सभा इस ओर ध्यान देगी कि मेरे संशोधन से यह खंड संक्षिप्त और स्पष्ट 
हो जाता है और उसके वर्तमान रूप में जो भाषा के दोष हैं, वे भी मिट जाते 
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हैं। मुझे आशा है कि डॉक्टर अम्बेडकर और यह सभा उसे स्वीकार करने में 
किसी कठिनाई अथवा आपत्ति का अनुभव न करेगी। मैं केवल एक शब्द और 
कहूंगा। यदि मेरा संशोधन इस सभा ने स्वीकार कर लिया, तो इसके परिणामस्वरूप 
खंड 5 के उपखंड (ख) में तथा उसके परादिक में कुछ परिवर्तन करने होंगे। 
खंड 5 के उपखंड (क) के सम्बन्ध में जो यह संशोधन उपस्थित किया गया 
है, उसके अनुसार उपखंड (ख) और परादिक में भी +%७०97०5९॥४ए68 ० 
076 809॥69' (राज्यों के प्रतिनिधि) शब्दों के स्थान में ॥070878' (सदस्य) 
शब्द रखना होगा। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार 
कर लिया जाये। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 48, 49 और 420 का आशय एक 
समान है। मैं प्रोफेसर रंगा को संशोधन संख्या 49 उपस्थित करने की आज्ञा 
देता हूं। 

(संशोधन संख्या 48 से 423 तक उपस्थित नहीं किये गये।) 


“प्रोफेसर के.टी. शाह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूंकिः 
“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में ५96 509॥68' (राज्यों) 
शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाय॑ ; 'क्याव पएशलं॥0- 
जांल्ड ता॥९लाए 20ए००7९१ ७ए ॥86 (१९7४7७' (तथा केन्द्र द्वारा 
अव्यवहित रीति से शासित क्षेत्र) ” 


श्रीमान्‌ू, वर्तमान खंड में केवल उन राज्यों के लिये व्यवस्था की गई है, 
जिनका उद्देश्य सम्बद्ध अनुसूची में है। अनुसूची में उन वृहत्‌ क्षेत्रों तथा उनकी 
वृहत जनसंख्या का उल्लेख नहीं है, जिनका प्रशासन सीधे-सीधे केन्द्र द्वारा होता 
है। मेरे विचार से उनका इस खंड में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना इसलिए 
आवश्यक है कि उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार की उपेक्षा न हो सके और वे 
अपने यहां प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करने तथा केन्द्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त 
करने से वंचित न रहें। 


यह कहा गया है और मैंने इसे बहुत ही प्रामाणिक रूप से सुना है कि इनमें 
से कुछ क्षेत्रों के अथवा किसी ऐसे क्षेत्र के लोग, जो केन्द्र द्वारा शासित हैं, इतने 
पिछडे हुए हैं और इतने अपेक्षित हैं और उनका देश इतना अविकसित है कि 
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वे अपने यहां प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करने के योग्य नहीं हैं। यह बात 
कांग्रेस के जयपुर के अधिवेशन में कही गई थी और विशेषतया कच्छ की ओर 
संकेत किया गया था। कच्छ जैसे प्रदेश के सम्बन्ध में, जिसका प्रशासन केन्द्र 
द्वारा होता है, उच्च अधिकारियों से ऐसी निराधार निन्‍दा सुनकर मुझे आश्चर्य 
हुआ। श्रीमान्‌, बम्बई के नगर में बसे हुए कच्छ के लोगों ने ही वहां के वाणिज्य 
और उद्योग-धंधों को बहुत आगे बढ़ाया है। यह सच है कि कच्छ के ये लोग 
बहुत अंश में बम्बई के स्थायी नागरिक हो गये हैं, यद्यपि अब भी उनका कच्छ 
राज्य से सम्बन्ध है। यह लोग इस समय की बदली हुई परिस्थिति में अपने प्रदेश 
और अपने यहां के निवासियों को शीकघ्रातिशीघ्र उन्‍नत बनाने में बहुत योग दे 
सकते हैं। यह एक निरर्थक बात है कि सारे प्रान्त अथवा राज्य को अशिक्षित, 
अविकसित तथा पुरुषार्थवीन घोषित करके और राज्य के भविष्य तथा उसके 
साधनों को समझने की बुद्धि से शून्य बताकर निन्दित किया जाये। 


श्रीमान्‌ू, मेरे विचार से यह उन सब लोगों के प्रति अन्याय है, जिन्होंने देश 
की जागृति तथा उन्नति में अपना योग दिया है। इन कारणों से यदि उन लोगों 
को राज्य में अथवा उनके राज्य के संघांग होने के कारण केन्द्र में प्रतिनिधित्व 
न दिया जाये तो, यदि और अधिक कुछ न कहा जाय तो कम से कम यह तो 
कहा ही जा सकता है कि यह एक प्रतिक्रियावादी कदम होगा। 


मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि इसी प्रकार अन्य प्रदेशों की भी उपेक्षा 
होगी और उनका भी प्रतिनिधित्व न होगा और इसीलिए मैंने यह आवश्यक 
समझा कि इस संशोधन को उपस्थित किया जाय और इन शब्दों द्वारा उनको इस 
खंड में समाविष्ट कर दिया जाय। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह 
संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 425 का प्रथम भाग और संशोधन संख्या 
426, जो श्री कामत के नाम से है, एक समान हैं। मेरा यह प्रस्ताव है कि 
संशोधन संख्या 425 का प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों उपस्थित किये जायें। 
श्री कामत क्या आप चाहते हैं कि आपके संशोधन संख्या 426 पर मत लिया 
जाये? 
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*थ्री एच.वी. कामतः मैं यह देखता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर चोरी से 
मुझसे आगे बढ़ गये हैं और इसलिए मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना 
चाहता। 


*उपाध्यक्ष: डॉक्टर अम्बेडकर। 


*पाननीय डॉक्टर बी,आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): मैं उसे 
उपस्थित नहीं कर रहा हूं। 


“उपाध्यक्ष: तब हम संशोधन संख्या 427 पर आते हैं, जो प्रोफेसर के.टी. 
शाह के नाम से है। 


*प्रोफेसर के.टी. शाहः मेरे नाम से संशोधन संख्या 428 और 429 भी 
हैं। क्‍या मैं उन्हें एक साथ उपस्थित कर सकता हूं? 


“उपाध्यक्ष: आप उन्हें एक-एक करके उपस्थित कर सकते हें। तीनों 
संशोधनों को उपस्थित करने पर आप उन सब के सम्बन्ध में एक भाषण दे 
सकते हें। 


प्रोफेसर के.टी. शाह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं 
किः 


“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में से 'वांशं१व०१, 
270०प्र0०१( 07” (विभाजन, वर्गीकरण अथवा) शब्द निकाल दिये 
जायें।” 

*अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में '(८०४80स्‍प०7८ ०४! 
(निर्वाचन क्षेत्रों) शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये: 


&0 प्रच्वा बढ 806 एशंग३ ०0ा5डवपशा एधा 06 एा0०), 
907 वछला0-ए 20०ए९०6वे तं#ढलीए एज 06 (९७776 8 & 
डा2806 ०0570प४70ए एज ॥85९॥_ 70 909प्रोह्व70०7 48 70[ 
]658 पीध्या & ]07; 09 87079९१ जश्ञांति 5पटा 89]07778 
5068 07 7&-7॥00768 88 4028९0067# ॥8ए6 8 00.प्रो्व/07 


० 


07706 ]688 पर 87 8 77]07. 


(ताकि प्रत्येक राज्य संघ का अथवा केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से शासित 
क्षेत्र का अंग होने के कारण यदि उसकी जनसंख्या दस लाख से कम 
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न हो तो, एक स्वतंत्र निर्वाचन-क्षेत्र हो अथवा वह किन्हीं ऐसे 
निकटस्थ राज्यों अथवा क्षेत्रों के वर्ग में हो, जिनकी जनसंख्या 
मिलाकर दस लाख से कम न हो।) 


“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में '(८०त75॥स्‍परथालं6४ 
(कांस्ट्यूएंसीज) शब्द के बाद फुलस्टाप रखा जाये, उसके बाद ही 
आने वाली 70! (एण्ड) शब्द निकाल दिया जाये। और शब्द ५॥0०' 
(दी) बडे टी से छापा जाये।” 


श्रीमान्‌ मैं जो प्रस्ताव उपस्थित कर चुका हूं, उसके परिणामस्वरूप ही मैंने 
इन संशोधनों को भी उपस्थित किया है। मैंने इन्हें इस उद्देश्य से उपस्थित किया 
है कि निर्वाचन-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित किये जायें कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 
प्रतिनिधित्व के लिए. कम से कम दो जगहों की व्यवस्था हो सके। कम से कम 
0 लाख की जनसंख्या की सीमा निश्चित की गई है और मेरा सुझाव यह हे 
कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की जिस प्रणाली के अनुसार प्रतिनिधित्व होने वाला हे, 
उसका आधार यही समझा जाये। 


श्रीमान्‌ एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को 
प्रयोग में लाना सम्भव न होगा। कम से कम उसका वह प्रभाव न होगा, जिसकी 
आशा इस प्रणाली पर विश्वास करने वाले लोग लगाये बेठे हैं। इसलिए यह 
उचित ही होगा कि बहु-सदस्य विरचिन-दश्षेत्रों की व्यवस्था की जाये और प्रत्येक 
के कम से कम दो प्रतिनिधि हों। 


इसी आधार पर और उस सिद्धान्त के अनुसार, जिसे हमने विधान में इस 
सभा में ही स्वीकार किया है, मैंने दस लाख जनसंख्या की इकाई का सुझाव 
उपस्थित किया है। पहले एक संशोधन में मैंने यह सुझाव भी रखा है कि ऐसी 
कम से कम जनसंख्या, जिसका प्रतिनिधित्व हो सके, पांच लाख होनी चाहिए। 
मेरे विचार से इन दो संशोधनों के फलस्वरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को कम से 
कम दो प्रतिनिधि प्राप्त हो जायेंगे। 


अधिकांश राज्य इस प्रकार के निर्वाचन-दश्षेत्रों की व्यवस्था करने में स्वयं 
समर्थ हो सकेगे। निस्सन्देह कुछ राज्य ऐसे भी होंगे, जो बहुत विस्तृत होंगे और 
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इसलिए उनमें अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रयोग बहुत सफल हो 
सकेगा। इस प्रकार केन्द्र द्वारा शासित सभी राज्यों और प्रदेशों का भी पूर्ण रूप 
से प्रतिनिधित्व हो जायेगा। इससे संघीय विधान-मंडल में भी यथोचित रूप से 
प्रतिनिधित्व हो सकेगा और सभी विचारधाराओं के प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त 
कर सकेंगे। और संघीय विधान-मंडल के समक्ष कानून बनाने की दृष्टि से 
अथवा अन्य उद्देश्य से जो प्रश्न उपस्थित किये जायेंगे, उन पर पूर्ण रूप से 
प्रकाश पड़॒ सकेगा। 


जैसा कि मैं कह चुका हूं, उचित यह होगा कि हम निर्वाचन-श्षेत्रों के ऐसे 
समूह बनायें अथवा ऐसी इकाइयां बनायें जिससे कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली के आधार पर प्रत्येक संघांग का और प्रत्येक राजनैतिक विचारधारा का 
पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। श्रीमान्‌, मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि 
यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। 


(संशोधन संख्या 430 उपस्थित नहीं किया गया।) 


*भ्री एच.वी. कामतः उपाध्यक्ष महोदय, क्‍या मैं आपके सम्मुख एक 
निवेदन कर सकता हूं? मैंने यह सोचा था कि डॉक्टर अम्बेडकर अपना संशोधन 
संख्या 425 उपस्थित कर रहे हैं और इसलिए मैंने यह कहा था कि मेरा 
संशोधन उपस्थित न होगा। यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपना 
संशोधन उपस्थित नहीं कर रहे हैं। उनके संशोधन के दो भाग हैं और उन्होंने उन 
भागों को अलग-अलग नहीं किया है। इसलिए क्‍या आप कृपा करके मुझे अपना 
संशोधन संख्या 426 उपस्थित करने की आज्ञा देंगे? 


“उपाध्यक्ष: अच्छी बात है। 


*श्री एच.वी. कामतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं 
किः 


“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में से '0/]79४' ( भारत 
के) शब्द निकाल दिये जायें।” 


विधान के मसौदे में खंड 5 का उपखंड (ख) इस प्रकार हैः 


“ए5 प.6 छपछफु086 ए डप्छ०-टी8प्र52 (9), 06 8668 ०0 पाता 
299]] ७७ 9एां१०१, ०६८. [उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ भारत के 
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राज्यों का इत्यादि] यह स्पष्ट है कि 0 ]70४' (भारत के) शब्द 
बेकार हैं और मेरे विचार से उन्हें निकाल देना चाहिए। क्योंकि विधान 
के मसोदे में राज्यों का अर्थ सर्वत्र भारतीय राज्यों से ही है। इसलिये, 
श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि '०]797४' ( भारत के) शब्द इस 
खंड से निकाल दिये जायें। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया, 
तो यह उपखंड इस प्रकार हो जायेगा। 


“एक 6 छपछ086 0 डप्र०-28प्88 (9), 776 59068 88] 0७6 
9ंज्ं१०१, ०६८. [उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ राज्य इत्यादि] ” 


यह स्पष्ट है। मैं नहीं समझता हूं कि इस विषय पर अधिक बोलने की 
आवश्यकता है। मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर 
लिया जाये। 


“प्रोफेसर के.,टी. शाहः उपाध्यक्ष महोदय, में यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूंकिः 
“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) का परादिक निकाल दिया 
जाये।” 


श्रीमानू, यह संशोधन उन संशोधनों के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न होता हे, 
जिन्हें मैं उपस्थित कर चुका हूं। चूंकि मैं यह नहीं चाहता कि लोक-सभा में 
प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या निश्चित की जाये, इसलिए यह उचित 
न होगा कि दोनों सभाओं के लिए इस प्रकार की अधिक से अधिक संख्या 
अथवा किसी प्रकार का अनुपात निश्चित किया जाये। यदि मेरे पहले के संशोधन 
स्वीकार कर लिये गये, तो यह उनके परिणामस्वरूप स्वीकार हो जायेगा। इसलिए 
में इस सम्बन्ध में सभा का अधिक समय लेना आवश्यक नहीं समझता। मैं इस 
सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 432 शाब्दिक है और इसलिये उसे उपस्थित 
करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। 


संशोधन संख्या 433 के दोनों विकल्पों और संशोधन संख्या 437 का 
आशय एक समान है। संशोधन संख्या 437 उपस्थित किया जा सकता है। वह 
प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के नाम से हे। 


(संशोधन उपस्थित नहीं किये गये।) 


विधान का मसौदा [26] 


*थ्री नजीरूदृदीन अहमद (पश्चिम बंगाल : मुस्लिम): श्रीमानू, आप की 
अनुमति से तथा इस सभा की अनुमति से मैं संशोधन संख्या 434 को कुछ 
परिवर्तित रूप में उपस्थित करना चाहता हूं। उसमें एक ऐसे संशोधन के अनुसार 
शाब्दिक परिवर्तन होंगे जिसे कि सभा स्वीकार कर चुकी हे। 

मैं यह प्रस्ताव करता हूं किः 

“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में ॥,880 97९९९१॥॥९४ 

८९४४प८४! (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में) शब्दों के स्थान में 880 
7976९९१ागड सशाडउप्र8 ए एशरा (987९ ९एध६॥7। 7876४ ॥9ए९ 
७०९7 9प०॥5॥0०0०! (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में, जिसके आंकड़े 
प्रकाशित हो चुके हों) शब्द रखे जायें।” 


माननीय डॉ. अम्बेडकर ने इसी प्रकार के एक अन्य संशोधन को इसी रूप 
में स्वीकार किया था। जिस विषय पर इस सभा में विचार-विमर्श हो चुका है और 
एक दूसरे प्रसंग में इस सिद्धान्त को भी स्वीकार कर लिया गया है वह प्रसंग 
यह था कि यदि हमें किसी जगनणना पर निर्भर होना है, तो उसके आंकड़े 
उपलब्ध होने चाहियें। हम किसी ऐसी जनगणना पर निर्भर नहीं हो सकते जिसके 
कि आंकड़े प्राप्त न हों। यदि हमें निर्वाचन करना होगा तो जनगणना के बाद 
तुरन्त ही हमें आंकडे प्राप्त न हो जायेंगे। आंकड़े प्राप्त करने में लगभग एक वर्ष 
का समय लग जाता है। निर्वाचन के पूर्व जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 
हमें कई बातें करनी होती हैं। इस स्थिति में हमें पहली जनगणना पर निर्भर रहना 
पड़ता है चूंकि उसके आंकड़े हम प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर सभा में 
अच्छी प्रकार विचार-विमर्श हुआ था और इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
गया था। यह संशोधन उस स्वीकृत प्रस्ताव के बहुत कुछ परिणामस्वरूप ही 
उत्पन्न होता है। 
*श्री एल. कृष्णास्वामी भारती: श्रीमान्‌ मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं 
किः 
“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 434 के सम्बन्ध में अनुच्छेद 67 
के उपखंड (5) में करा७0९78 ॥0 96 ९]९८६९१ ७४ धागए ४776 
07 (किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों) शब्दों के स्थान में 
'॥९097-28९7॥90४ए९४ 9]]00060 $0? (निश्चित प्रतिनिधि) शब्द रखे 
जायें।” 
खंड (ग) इस प्रकार हैः 


“6० ०६४४० 7०ज़छ९छ९७ा (06 7प7067 0 ४॥९७९७३४ ॥0 96 ९९८४९१ 0 
धाए 6 007 ९8९० (९८7ा०क्जवों ०णराडपशा८ए धाते (06 
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[ श्री एल. कृष्णास्वामी भारती] 


9%्पोचचा7णा ए 790 ०07800प९7८ए 88 8826#थ76व 8( 06 
]580 [0768९2607स्‍2 ९शाडप्र5 50 8।], 80 (97 88 9790९7८80]९, 06 
प6 5द६॥76 070प270प76 ॥708., 


(प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-श्षेत्र के लिये किसी समय निर्वाचित होने वाले 
सदस्यों की संख्या का, उस प्रदेश की अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में 
निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात, समस्त भारत में, जहां तक 
व्यवहार्य हो, एक ही होगा। 


खंड (ख) के अनुसार 750,000 की जनसंख्या के लिये कम से कम एक 
प्रतिनिधि होगा और 500,000 की जनसंख्या के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि 
न होगा। इस प्रकार की रियायत देने पर यह सम्भव है कि सारे भारत में 
प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एकरूपता न हो। इस खंड का यह, उद्देश्य है कि 
सारे भारत में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एकरूपता आ जाये, चाहे वह किसी 
प्रकार की क्‍यों न हो। इसी एकरूपता को लाने के लिये यह खंड उपस्थित किया 
गया है, किन्तु काशा0७-8॥096 ९]९८८९व ६ धाए प76 0 ९घटा फश्॑- 
00798] ००78007९७7८ए! (प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी समय 
निर्वाचित होने वाले सदस्यों) शब्दों से पूरा अर्थ-बोध नहीं होता है और इसीलिये 
मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि शरा७70७78 $0 96 ९॥९८९१ 6 धाए 
४776 40” (किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों) शब्दों के स्थान में 
+९07/88९7॥४४ए७४ 9]0।060 $0! (निश्चित प्रतिनिधि) शब्द रखे जायें। यदि 
मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो खंड इस प्रकार हो जायेगा: 


“ृफ्रढ7४४०72०४फलशा प.र8 7पराएश- 0९०725९7४0ए8९5 ]0064 
$0 68९०7 $९लॉक्॑ातों ०णाडगरापशा०ए बात (096 90)पौधाणा 
णएी काचा ०णाडएप्रशाटए 8 88९०९४व६ा॥6१ 860 (06 ]88 
97/6९९१व7॥8 एशाडइप्र5 8], 80 ६7 88 [9/8९00९800]6, 06 ६6 
86 070प्रश्ा०्पा पवा8.7 


(प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये निश्चित प्रतिनिधियों की संख्या का 
उस प्रदेश की अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई 
जनसंख्या से, अनुपात, समस्त भारत में, जहां तक व्यवहार्य हो, एक 
ही होगा।) 


अर्थ को स्पष्ट करने के लिये ही यह संशोधन उपस्थित किया गया है। 
(संशोधन संख्या 435 और 436 उपस्थित नहीं किये गये।) 


विधान का मसौदा [263 


“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या ।438 को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी 
जाती, क्‍योंकि वह केवल रस्मी हे। 


(संशोधन संख्या 439, 440, 44] और 442 उपस्थित नहीं किये गये।) 


संशोधन संख्या 443 को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्‍योंकि 
वह शाब्दिक है। 


(संशोधन संख्या 444 और 445 उपस्थित नहीं किये गये।) 
*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“अनुच्छेद 67 का खंड (7) निकाल दिया जाये।” 


इस खंड में उन प्रदेशों का वर्णन है, जो राज्य नहीं है। इस खण्ड के सम्बन्ध 
में यह आपत्ति है कि संसद्‌ को उन प्रदेशों का प्रतिनिधित्व निश्चित करने का 
अधिकार प्राप्त हो जाता है जो राज्य नहीं हैं। इन प्रदेशों के सम्बन्ध में यह निवेदन 
करता हूं, और यही निवेदन मैं एक इसी के समान अन्य संशोधन के सम्बन्ध 
में कह चुका हूं, कि यदि किसी प्रदेश में किसी प्राधिकारी का शासन हो तो उसी 
प्राधिकारी को उसका प्रतिनिधित्व निश्चत करना चाहिये। इस सिद्धान्त का विधान 
में समावेश कर देना चाहिये। उस प्रदेश के किसी यथोचित प्राधिकारी पर यह 
छोड़ देना चाहिये कि वह इसका निर्णय करे कि प्रतिनिधित्व का अधिकार किसे 
दिया जाये। इन प्रदेशों में कोई प्राधिकारी पदारूढ़ होंगे ही और उन्हीं को, न कि 
संसद्‌ को अपने प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये। यह जनमत की 
व्यवस्था कर के हो सकता है अथवा किसी अन्य प्रकार। वास्तव में इससे कुछ 
प्रदेश आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित हो जाते हें। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 447, प्रोफेसर के.टी. शाह! 


“प्रोफेसर के.टी. शाह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूंकिः 
“अनुच्छेद 67 के खंड (7) में ॥7799' (मे) शब्द के स्थान में '5#व॥ 
(शैल) शब्द, $श४0070०४” (टेरियरीज) शब्द के स्थान में ५#6 
॥९0777007698' (दी टेरिटरीज) शब्द और घा७# धाध्या 88069! 
(अन्य प्रदेशों के) शब्दों के स्थान में 'वां#९८!ए 8०ए०7/९१ ४७ए 
ग6 (/९७7076 07 पर6 इद्या)6 08895 ब8 7] 006 ०8886 0 959065 
एांला 6 ००0ा5%70प९7॥ 027४8 ०४76 एमा०7०! (जो केन्द्र 
द्वारा अव्यवहित रीति से उसी आधार पर शासित हों जिस आधार पर 
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[प्रोफेसर के.टी. शाह] 


वे राज्य शासित होते हैं जो संघ के अंग हैं) शब्द क्रमश: रखे जायें। 
संशोधित खंड इस प्रकार हो जायेगा: 


“एब्लांग्रग०ा शीत), 0ए ]98ए, 070ए96 07006 7#शू77९8078007 
॥ 06 छ0प्र58 ण 76 7607906, ण॥॥6 70-68 तां/8लीफए 
2०ए९-7९१ एए 086 (१९707९ 07 ॥6 5दय76 ए8288 88 7 (6 
९8७86 0 85868 जाली 6 सएणाइग्रपशाफ छद्या(8 0 06 
0॥ 4। ९ । ५ ६ 


(संसद, विधि द्वारा, राज्यों के, जो केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से उसी आधार 
पर शासित हों जिस आधार पर वे राज्य शासित होते हैं जो संघ के 
अंग हैं, लोक सभा में प्रतिनिधान का प्रावधान कर सकेगी।) 


इससे इन सभी प्रदेशों को समान अधिकार प्राप्त हो जायेगा। श्रीमान्‌, मैं यह 
बता चुका हूं कि कई प्रदेश ऐसे हैं जिनका शासन सीधे-सीधे केन्द्र द्वारा होता 
है और यदि आगे चलकर नये प्रदेश संघ में सम्मिलित होना चाहेंगे, तो यह 
सम्भव है कि इनकी संख्या बढ़ जाये। इसके अतिरिक्त यदि कुछ समय के लिये 
भी इनका शासन सीधे-सीधे केन्द्र द्वारा हो तो यह उचित ही होगा कि उनको भी 
किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। 


इसलिये मैं यह चाहता हूं कि विधान द्वारा यह अनिवार्य कर दिया जाये कि 
उन्हें भी यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने की व्यवस्था की जाये। उनका 
प्रतिनिधित्व उसी आधार पर होना चाहिये जिस आधार पर संघ में सम्मिलित 
अन्य राज्यों का होता है; अर्थात्‌ 500,000 की जनसंख्या के लिये एक प्रतिनिधि 
होना चाहिये। इसकी चर्चा न की जानी चाहिये कि कोई प्रदेश अधिक विकसित 
है और इसलिये उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिक अधिकार है और 
अन्य प्रदेश, भले ही वे संघ के अंग हो गये हों, चूंकि वे कम विकसित हैं और 
पिछडे हुये हैं, इसलिये वे अपने यहां अथवा संघ में यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त 
करने के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार की चर्चा तो उस विदेशी सत्ता को शोभा देती 
थी जो 8 महीने पूर्व इस देश में शासन करती थी और वास्तव में वह सत्ता तो 
बहुत काल तक इस सारे देश को प्रतिनिधि संस्थाओं के योग्य ही नहीं समझती 
थी। यदि इस प्रकार की विचारधारा प्रबल रहती तो हम इस समय स्वतंत्र भारत 
का विधान न बनाते होते। इस प्रकार की संस्थाओं और कार्यों के सम्बन्ध में लोग 
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काम करके ही उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके कार्य की शिक्षा 
देने से लोग इस प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं 
कर सकते। मेरी यह धारणा है कि यह संशोधन मेरे उपस्थित किये हुये पूर्व 
संशोधनों के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है और इसलिये यह स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिये। 


श्रीमान्‌ू, में इस सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर 
लिया जाये। 


“उपाध्यक्ष: अब हम संशोधन संख्या 448 और 449 पर आते हैं जिन्हें 
उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती क्‍योंकि वे केवल शाब्दिक हें। 


संशोधन संख्या 450, जो पं. लक्ष्मीकात मैत्र के नाम से है, उपस्थित किया 
जा सकता हे। 


*पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं 
किः 


“अनुच्छेद 67 के खंड (8) में +2४०]ए८४४९००! शब्द के बाद (हिन्दी में 
*पुनर्व्यवस्थापित' शब्द के पूर्व) "०7 ४06 9888 ० 90एप्रीब्ंगा' 
(जनसंख्या के आधार पर) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


अनुच्छेद 67 के खंड (8) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के 
समाप्त होने पर राज्य-परिषद्‌ में कई राज्यों का तथा लोकसभा में कई प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, इस विधान के अनुच्छेद 289 के प्रावधानों के 
अधीन उस प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार और उस तारीख से पुनर्निश्चित किया 
जायेगा, जिसे कि संसद्‌ कानून द्वारा निश्चित करेगी। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह 
है कि यह पुनर्निश्वयन जनसंख्या के आधार पर हो। यह संशोधन स्वव्याख्यात्मक 
है और मुझे इस पर अधिक विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस 
सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। 


*उपाध्यक्ष: सूची 2 के इस संशोधन संख्या संख्या 43 पर एक संशोधन हे 
जो श्री एल. कृष्णास्वामी भारती के नाम से है। 
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*भ्री एल. कृष्णास्वामी भारती: श्रीमान्‌, मैं उसे उपस्थित कर रहा हुं। मैं 
यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि; 


“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 450 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 67 
के खंड (8) के बाद निम्नलिखित नया परादिक रखा जाये: 


“एऋ#रशंव०्त पर 8पढीा 7880]प्रढराशा। छाती] 700 ४6९ 7९७7"९- 
8९708007 00 076 पि0प्र56 0॥76 7९096 परा॥] 06 9580- 
]पणा एणीॉप्रा6 प्रथा €्यंडग78 र0प्5९.? ” (पर ऐसी पुनर्व्यवस्थापना 
का लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर, वर्तमान सभा की समाप्ति तक 
कोई प्रभाव न होगा।) 


श्रीमानू, अनुच्छेद 67 का उपखंड (8) इस प्रकार हैः 


शर्त एल्‍स्‍6 607796007 ०0 ९8९) शाडप्र5 006 #९9768९708007 
06 86ए९/७ह 868 ]॥ 006 (720प्राली] 0 8068 धाव 0 
6 5९ए९०बो एश'जं0-9) ०0ाडगपथालंढछ व 06 पति0प्र5९ 
0०86 76०%४]6 8], 5प्री)]०० 40 086 970एशांड078 0 ध7/- 
#0९6७ 289 0 पा85 (7/0ा8डप्रा0, 08 7९४१]प5४९१ एए $इप८टा 
धपाग्र०्लॉाज, का छपी ग्राध्ातल- धावे ज्रांगि ९ 707 इपटा 
वेच्या8 88 एक्रलाधा।शा। 7939, 07 ]9ए, 00000॥76.7 


(प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्य-परिषद्‌ में विविध राज्यों का और 
लोक-सभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचन-कश्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, इस 
विधान के अनुच्छेद 289 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे 
प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, 
युनर्व्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि संसद, विधि द्वारा, निश्चय 
करे।) 


यह उपखंड इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर रखा गया है कि 
विधान-मंडल के निर्वाचन के पश्चात्‌, चाहे वह राज्य-परिषद्‌ के लिये हो अथवा 
लोक सभा के लिये, जनगणना की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस प्रकार नये 
आंकडे प्राप्त हो जायेंगे और इन आंकडों के आधार पर ही हमें निःसंदेह जगहों 
की संख्या निश्चित करनी होगी। परन्तु यदि आंकड़े बाद को प्राप्त हुये तो जगहें 
निश्चित करना सम्भव न होगा और यह आगे के निर्वाचनों के समय भी किया 
जा सकेगा इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह व्यवस्था की गई 


विधान का मसौदा [267 


है कि जब कभी जनगणना हो ओर ऐसे आंकड़े प्राप्त हों, जिनके आधार पर 
जगहों को फिर से निश्चित करना आवश्यक हो, तो यह आगे के निर्वाचन के 
समय ही किया जाये। इसका उस समय की राज्य-परिषद्‌ अथवा लोकसभा पर 
कोई प्रभाव न पड़ना चाहिये। अनुच्छेद 49 के उपखंड 4 में भी इसी के समान 
एक प्रावधान है। यह बात यहां पर छूट गई है और मैंने यहां रखने का प्रयास 
किया है, ताकि यह अनुच्छेद 49 की व्यवस्था के अनुरूप हो जाये। मुझे आशा 
है, यह सभा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी। 


“उपाध्यक्ष: इसके बाद संशोधन संख्या ।45] आता है, जो श्री नन्दलाल के 
नाम से है। माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं। 


संशोधन संख्या 452, जो मि. महबूब अली बेग के नाम से है, उपस्थित 
किया जा सकता है। 


*थ्री महबूब अली बेग साहिब (मद्रास : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 
यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 


“अनुच्छेद 67 के साथ निम्नलिखित नया खंड (0) जोड़ दिया जाये: 


(५0) 86 6९06ल्‍०707 $0 006 '्0प्र&९ ० 06 7९०११ हो] 96 ॥7 
8९९०/०वै7०९४ जाए 06 5ए80९०॥7 0० (970970770078ो #९०7/8- 
8९780707 0ए 7688 09 आं726 0"978श"४0]6 ए०0० (लोक 
सभा के लिये निर्वाचन एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व 
की प्रणाली के अनुसार होगा।)' ” 


श्रीमानू, कल राज्य-परिषद्‌ के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त हमने 
स्वीकार किया था, उसी को मैं इस प्रसंग में भी प्रयोग में लाना चाहता हूं। श्रीमान्‌, 
मुझे इसकी प्रसन्‍नता है कि कल सभा ने उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, 
जो इस निर्वाचन-प्रणाली में सन्निहित है। इस प्रणाली के सम्बन्ध में तथा यह 
सिद्ध करने के लिये कि यह निर्वाचन-प्रणाली अधिक जलनतंत्रात्मक और 
वैज्ञानिक है, मैंने जो तर्क उपस्थित किये थे उन्हें मैं नहीं दोहगना चाहता। इस 
सभा के कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों से, विशेषतया मेरे माननीय मित्र 
पं. कुंजरू के भाषण से, इस सभा पर यह प्रभाव पड़ा था कि राज्य-परिषद्‌ के 
सम्बन्ध में निर्वाचक्त विधान-मंडल के सदस्य ही होंगे, जो संयुक्त निर्वाचन 
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[श्री महबूब अली बेग साहिब] 


प्रणाली के आधार पर, न कि साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली के आधार पर, चुने 
जायेंगे। इस प्रकार यदि राज्य-परिषद्‌ अथवा किसी अन्य परिषद्‌ के निर्वाचन के 
सम्बन्ध में यह प्रणाली स्वीकार कर ली जाये, तो किसी भी साम्प्रदायिक दल के 
प्रवेश करने का आशंका नहीं रह जाती। उन्होंने बताया कि वे इस प्रणाली का 
इसी कारण समर्थन कर रहे हैं। 


यदि मुझे उनके भाषण का अर्थ लगाने की आज्ञा हो, तो उनका आशय यह 
था कि यदि इस निर्वाचन-प्रणाली के अधीन यह सम्भावना होती कि साम्प्रदायिक 
दलों के लोग विधान-मंडल के लिये चुने जा सकते तो वे इसका समर्थन न 
करते। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रणाली के अधीन किसी साम्प्रदायिक दल 
के प्रवेश करने की सम्भावना नहीं रह जाती और यदि ऐसे दल का कोई सदस्य 
निर्वाचित हो जाये, तो वह उसी प्रकार निर्वाचित होगा, जैसे बहुसंख्यक दल के 
मत से भिन्‍न मत रखने वाला कोई व्यक्ति निर्वाचित होता। यदि इसे आपत्ति- 
जनक न समझा जाये कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जिनके विचार 
बहुसंख्यक दल के विचारों से भिन्‍न हों, तो वे इस प्रणाली के अधीन 
विधान-मंडलों में प्रवेश कर सकते हैं। में नहीं समझता कि कोई ऐसा कारण हे 
जिससे कि किसी साम्प्रदायिक दल को विधान-मंडल में प्रवेश करने का 
अधिकार हो, पं. कुंजरू ने कहा था कि राज्य-परिषद्‌ के लिये वे इस प्रणाली 
का समर्थन इसलिये कर रहे हैं कि विभिन्‍न विचारधाराओं के लोग निर्वाचित हो 
सके, भले ही उनकी विचारधारा बहुसंख्यक दल की विचारधारा से भिन्‍न हो। 
उन्होंने कहा था कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को इसी कारण एक सुन्दर 
प्रणाली कहा जा सकता है क्‍योंकि इसके अधीन ऐसे लोग भी विधान-मंडल में 
प्रवेश कर सकते हैं, जिनका मत बहुसंख्यक दल के मत से भिन्न हो। 


इसलिये, श्रीमानू, मेरा यह निवेदन है कि यदि इस निर्वाचन-प्रणाली को 
दोषयुक्त कहा जा सकता है, तो यह संसदात्मक जनतंत्रात्मक प्रणाली ही के 
कारण कहा जा सकता है। सारा दोष राजनेतिक दलबन्दी का है, अन्यथा इस 
प्रणाली में कोई दोष नहीं है। पहले एक अवसर पर मैंने यह कहा था कि इस 
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दलबन्दी की प्रणाली के कारण, इस संसदात्मक जनतंत्र के कारण कहीं यह भी 
होता है कि एक ही दल के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं और वे दूसरे दल पर 
प्रभुत्व रखने का प्रयास करते हैं और अल्पसंख्यक दलों के सदस्यों के लिये 
निर्वाचित होना असम्भव कर देते हैं और सभी प्रकार का दमन करते हैं। श्रीमान्‌, 
इसी कारण मैंने यह कहा था कि संसदात्मक जनतंत्र पर आधृत इस प्रकार का 
शासन वांछनीय नहीं है। चाहे वह जैसा भी हो, श्रीमान्‌, मेरा यह निवेदन है कि 
इस प्रणाली के अधीन, इस एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली के अधीन, ऐसे लोगों और दलों का भी विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व हो 
सकेगा, जिनका मत बहुसंख्यक दल से भिन्‍न हो। जो बात राज्य-परिषद्‌ के 
निर्वाचन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। वही बात लोक सभा के निर्वाचन 
के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यदि इस प्रणाली के अधीन लोगों के ऐसे 
दलों अथवा वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिनका मत 
बहुसंख्यक दल के मत से भिन्‍न हो और इस प्रकार वे एक विपक्षी दल स्थापित 
कर सकते हैं, तो मैं यह पूछता हूं कि इससे भिन्न प्रणाली को स्वीकार ही क्‍यों 
किया जाये? क्या आप किसी ऐसे संसदात्मक जनतंत्र की कल्पना कर सकते हैं, 
जिसमें विपक्षी दल का कोई स्थान ही न हो? जब तक विपक्षी दल नहीं रहेगा, 
शासनारूढ़ दल के फासिस्ट दल हो जाने की सम्भावना बनी रहेगी। विपक्षी दल 
की ऐसी भावना तभी हो सकती है जब कि ऐसे लोगों को विधान-मंडल के लिये 
निर्वाचित होने का अवसर दिया जाये, जिनका मत बहुसंख्यक दल के मत से 
भिन्‍न हो। इसलिये, श्रीमान्‌, मेश यह निवेदन है कि केवल इस प्रणाली के अधीन 
ही संसदात्मक जनतंत्र में एक प्रबल विरोधी दल की स्थापना हो सकती है। 
इसलिये मेरा यह निवेदन है कि प्रथम तो सिद्धान्तत: इसमें कोई दोष नहीं है और 
जैसा कि मैं कह चुका हूं यह अधिक वैज्ञानिक और जनतंत्रात्मक है और फिर 
इससे ऐसे वर्गों के लोगों को भी निर्वाचित होने का अवसर मिलता है, जिनका 
मत बहुसंख्यक दल के मत से भिन्न हो और वे एक विपक्षी दल का संगठन 
कर सकते हैं। अन्यथा शासनारूढ़ दल एक फासिस्ट दल हो जायेगा। इसलिये, 
श्रीमान्‌, मैं यह सिफारिश करता हूं कि लोक सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में 
भी इस प्रणाली को स्वीकार किया जाये। 


श्रीमान्‌, मैं दूसरे वैकल्पिक संशोधन को उपस्थित नहीं कर रहा हूं। 
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*उपाध्यक्ष: अब इस अनुच्छेद पर खंड 5 के अन्त तक सामान्य वादानुवाद 
हो सकता है। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
अनुच्छेद 67 के खंड (5) में लोक-सभा के लिये 500 प्रतिनिधि निश्चित किये 
गये हैं और उसमें यह भी कहा गया है कि इन प्रतिनिधियों को निर्वाचक 
सीधे-सीधे चुनेंगे तथा खंड (ख) में प्रादेशिक निर्वाचन-द्षेत्रों का वर्णन है। इन 
दो उपधाराओं के सम्बन्ध में मैंने संशोधन उपस्थित किये थे और उनका यह 
आशय था कि अनुच्छेद 292 का उल्लेख न किया जाये और यह भी कि 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र सुसम्बद्ध क्षेत्र होने चाहिये और कोई विशेष निर्वाचन-द्षेत्र 
अथवा सुरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र न होने चाहिये। वास्तव में इस खंड (5) में 
निर्वाचकों के लिये एक ही प्रणाली निश्चित की गई है और उसमें यह नहीं कहा 
गया है कि किस विशेष प्रणाली द्वारा उन्हें प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार 
होगा। मि. करीमुद्दीन ने इस आशय का एक संशोधन उपस्थित करने का प्रयास 
किया था कि प्रतिनिधित्व सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली 
के अनुसार हो, जिसका अर्थ मेरे मतानुसार यह है कि पृथक्‌ निर्वाचन-द्षेत्रों की 
स्थापना हो जायेगी। मेरा यह प्रस्ताव है कि इन दो खंडों पर तथा अनुच्छेद 292 
के अधीन जगहों को सुरक्षित रखने के प्रश्न पर और निर्वाचन सम्बन्धी अन्य 
अनुच्छेदों पर उस समय पूर्ण रूप से विचार-विमर्श हो जब कि हम उन 
अनुच्छेदों को उठायेंगे और इन पर इस समय पृथक्‌ रूप से विचार-विमर्श न 
होना चाहिये, क्योंकि यदि हम अनुच्छेद 292 अथवा 293 में कुछ परिवर्तन 
करना चाहते हैं, तो उन्हें संशोधित करने अथवा स्वीकार करने का ठीक अवसर 
उस समय होगा जब कि हम इन अनुच्छेदों पर विचार-विमर्श करें। इसलिये मेरा 
नम्र निवेदन यह है कि खंड (5) के सम्बन्ध में हमें यह मान लेना चाहिये कि 
जब तक अनुच्छेद 292 और 293 पर विचार-विमर्श न हो जाये, हमारे लिये उन 
पर संशोधन उपस्थित करने और उन्हें अपनी इच्छानुसार परिवर्तित करने में कोई 
अवरोध न होगा। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि जगहों को सुरक्षित रखने, 
निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें निर्धारित करने और सीमा निर्धारित करने की प्रणाली 
पर विचार-विमर्श उस समय के लिये स्थगित किया जाये, जब कि हम अनुच्छेद 
292 और 293 पर विचार करें। 
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अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी में खंड 6 के सम्बन्ध में इस आशय का 
एक संशोधन उपस्थित करना चाहता था कि प्रौढ़ मताधिकार पर मतदान के 
अधिकार से वंचित करने के लिये निरक्षरता भी एक कारण समझा जाये। यदि 
कोई व्यक्ति निरक्षर हो तो उसे मतदान का अधिकार न देना चाहिये। वास्तव में 
इस संशोधन को उपस्थित करके मैं किन्हीं लोगों को मतदान के अधिकार से 
वंचित नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं प्रौढ़् मताधिकार के बहुत पक्ष में हूं। में 
केवल यह चाहता था कि चूंकि अगले दो वर्ष अथवा एक वर्ष तक निर्वाचन न 
होंगे, इसलिये उस समय में प्रत्येक निर्वाचक को अपने को शिक्षित बना लेना 
चाहिये और कम से कम लिखना-पढ़ना तो सीख ही लेना चाहिये। क्योंकि मेरी 
समझ से कोई भी व्यक्ति तीन महीने के अन्दर ही लिखना-पढ़ना सीख सकता 
है। यदि हम मताधिकार के प्रयोग पर साक्षरता का प्रतिबन्ध लगा दें तो इससे प्रोढ़ 
शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और निर्वाचक भी लिखने-पढ़ने का विशेष 
अभ्यास करेंगे। श्रीमान्‌ू, यदि हम इस पर विचार करें कि प्रौढ़ मताधिकार प्राप्त 
होने पर कितने अधिक निर्वाचक हो जायेंगे, तो हमारे सामने एक बृहतू प्रश्न 
उपस्थित हो जाता है। हिसाब लगाने पर मेरी समझ से लगभग बारह करोड़ 
निर्वाचक हो जायेंगे। तीस करोड़ की जनसंख्या को ध्यान में रखकर यह कोई 
गलत अनुमान नहीं है कि निर्वाचकों की संख्या बारह करोड़ हो जायेगी। यदि 
एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था रही और पांच सौ प्रतिनिधि चुने गये, तो 
इसका अर्थ यह हे कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में कम से कम 240,000 मतदाता 
होंगे। यदि बहु-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की गई और एक निर्वाचन-द्षेत्र 
से 4 सदस्य चुने गये तो मतदाताओं की संख्या लगभग 960,000 होगी। अभी 
तक केन्द्रीय विधान-सभा के सामान्य निर्वाचनों में 8,000 से लेकर 40,000 
तक मतदाता भाग लेते थे। इतनी अधिक संख्या हो जाने पर मेरी समझ में नहीं 
आता कि हम निर्वाचनों का प्रबन्ध किस प्रकार करेंगे। निर्वाचनों में इस समय की 
तरह एक या दो दिन नहीं लगेंगे, बल्कि मेरे विचार से एक महीना तक लग 
सकता है। निर्वाचन-स्थल भी बहुत बड़े होंगे। मेरे विचार से यह प्रश्न इतना बृहत्‌ 
है कि हमें यह सन्देह होता है कि जिस प्रकार हम निर्वाचन करना चाहते हैं उस 
प्रकार वे हो भी सकेंगे अथवा नहीं। इतने अधिक निर्वाचक शिक्षित कैसे बनाये 
जायेंगे? निर्वाचनों को सफल बनाने के लिये आप इन निर्वाचकों को किस प्रकार 
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समझायेंगे? जब मेरे ध्यान में यह आता है कि बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों और 
सुरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों का भी प्रस्ताव उपस्थित किया गया है तो मुझे तो स्थिति 
और भी जटिल दिखाई देती है। मेरे विचार से इस समय दलित-वर्गों के किसी 
व्यक्ति को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को लोग उसी के तालुके में जानते हैं और 
अन्य कई जिलों के लोग उसे नहीं जानते। यदि कई जिलों का एक निर्वाचन-द्षेत्र 
हुआ तो मेरी समझ में नहीं आता कि निर्वाचन की समुचित व्यवस्था किस प्रकार 
की जायेगी। निर्वाचकों को निर्वाचित व्यक्ति को जानने का कोई अवसर ही न 
मिलेगा। इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये मेरा यह सुझाव है कि 
पहले दस वर्ष के लिये यह मताधिकार साक्षर लोगों तक ही सीमित रखा जाये। 
इस प्रकार हम ऐसा कार्य करेंगे जो वास्तव में उपयोगी सिद्ध होगा, अन्यथा मेरे 
मत में यह निर्वाचन उपहासास्पद ही होंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यदि 
इस सभा को यह मत स्वीकार्य प्रतीत हो, तो हमें खंड (6) में साक्षरता का 
प्रतिबन्ध रख देना चाहिये। 


इसी आशय की एक बात और मुझे खंड 5 के उपखंड (ग) के सम्बन्ध 
में कहनी है। उस अनुच्छेद में ये शब्द हैं-“ अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में 
निश्चित की गई जनसंख्या”! पिछली जनगणना के आधार पर जो आंकड़े 
एकत्रित किये गये हैं, वे बहुत कुछ गलत सिद्ध होंगे। पूर्वी पंजाब में लाखों लोग 
पश्चिमी पंजाब से आ गये हैं और वहां से बाहर भी चले गये हैं। यही स्थिति 
पश्चिमी बंगाल की भी है। यहां अब भी पूर्वी बंगाल से लोग आ रहे हैं। दिल्‍ली 
में भी बहुत से लोग आ बसे हैं। पिछली जनगणना के आंकड़े सही नहीं समझे 
जा सकते और यदि हम वर्तमान स्थिति पर विचार करें तो वे आंकडे वास्तविकता 
से बहुत दूर पाये जायेंगे। इसलिये हमें किसी अन्य साधन को अपनाना होगा और 
ऐसे साधन का सुझाव अनुच्छेद 33 में किया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में बहुत 
संदेह है कि निर्वाचकों की संख्या से हमें वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे 
अथवा नहीं। निर्वाचकों की संख्या से जनसंख्या के आंकड़ों का हिसाब लगाना 
केवल अनुमान मात्र होगा और यह उन रिद्धान्तों के अनुरूप न होगा जो 5 से 
लेकर 8 तक के खंडों में वर्णित हैं। इसलिये मेरा नग्न निवेदन है कि पूर्वी पंजाब 
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और पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में हमें उस समय तक सही आंकड़े प्राप्त नहीं 
हो सकते, अब तक कि जनगणना न की जाये। इसमें बहुत समय लगेगा। यदि 
सन्‌ 952 अथवा सन्‌ 95 में निर्वाचन किये गये तो स्थिति का निराकरण हो 
सकता है अन्यथा इन प्रावधानों को प्रयोग में लाने के पूर्व जनगणना करनी होगी, 
वरना “अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या” शब्दों का कोई 
भी अर्थ न होगा। यदि इन शब्दों को अक्षरश: सत्य माना जाये और इनमें कोई 
परिवर्तन न किया जाये तो इसका अर्थ यह होगा कि पूर्वी पंजाब से जो 50 लाख 
मुसलमान चले गये हैं, उनके लिये स्थानीय विधान-मंडल में 50 जगहें सुरक्षित 
रखनी होंगी, भले ही वहां इस समय मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 2 लाख 
ही क्‍यों न हो। यह वास्तविक कठिनाइयां हैं और इन्हें दूर करना आवश्यक है। 
मेरी यह धारणा है कि जब तक हम इन कठिनाइयों को दूर न करेंगे, हम सच्चे 
अर्थ में निर्वाचन न कर पायेंगे। 


अनुच्छेद 292 के सम्बन्ध में मुझे केवल एक शब्द और कहना है। खंड 
(5) में अनुच्छेद 292 का संकेत अनावश्यक हैं क्‍योंकि अनुच्छेद 292 में 
प्रत्यक्ष निर्वाचनों, निर्वाचन-क्षेत्रों और सुरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों का वर्णन है। वर्तमान 
स्थिति यह है कि प्रतिनिधि अव्यवहित निर्वाचनों द्वारा चुने जायेंगे। अनुच्देद 292 
की ओर संकेत बिल्कुल अनावश्यक है। यदि इसे रहने भी दिया जाये तो मैं 
आपकी अनुमति से इसे दोहराना चाहता हूं कि इस स्थान पर अनुच्छेद 292 की 
ओर संकेत से इस सभा के लिये अनुच्छेद 292 को संशोधित करने में कोई 
प्रतिबन्ध न होगा। मैं इस सभा से यह छिपाना नहीं चाहता कि मेरी इच्छा यह 
है कि किसी भी सम्प्रदाय के लिये निर्वाचन-क्षेत्र सुरक्षित न रखे जायें। मैं केवल 
यह चाहता हूं कि अनुसूचित वर्गों के लिये प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा जाये और 
यह अनुच्छेद 293 के आधार पर किया जाये। मैं जगहें सुरक्षित रखने के पक्ष 
में नहीं हूं क्योंकि यदि आप पूरे प्रश्न पर विचार करेंगे और बहुसदस्य 
निर्वाचन-क्षेत्रों को भी ध्यान में रखेंगे तो आपको सब निर्वाचन वास्तविकता से 
बहुत दूर प्रतीत होंगे। हमारे सामने यह कठिनाई है कि हम यह समझ नहीं पाये 
हैं कि इन निर्वाचन-क्षेत्रों का स्वरूप क्या होगा। जब यह विषय सभा के सम्मुख 
ठोस रूप में रखा जायेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह जगहों को सुरक्षित 
रखने के प्रश्न को उठाना भी न चाहेगी। 


श्रीमान्‌ू, इन शब्दों के साथ मैं अनुच्छेद 67 का समर्थन करता हूं। 
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श्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली ) : जनाब वायस प्रेजिडेंट साहब, मैं हाउस की 
तवज्जह आर्टिकिल 67 के पार्ट बी. और सी. की तरफ खासतौर पर मबजूल 
कराना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इस तरफ 
अभी-अभी हाउस की तवज्जह खींची है और बतलाया कि अगर हम पिछली 
मर्दुमशुमारी के आदादशुमार को अपने सामने रख कर फैसला करें और यह 
फैसला करें कि इसके कितने नुमायंदे होने चाहिएं तो बिलखसूस पंजाब, वेस्ट 
बंगाल और देहली में इसका असर बहुत गलत होगा। मैं बतलाना चाहता हूं कि 
जहां तक ईस्ट पंजाब का ताललुक है गालिबन जितनी आबादी ईस्ट पंजाब से 
पाकिस्तान की तरफ गई है उससे शायद कुछ ही कम इधर आई है। इसलिए 
ईस्ट पंजाब की आबादी गैर जरूरी तौर पर शायद नहीं बढ़ी। लेकिन जहां तक 
देहली का ताल्‍लुक है मैं समझता हूं कि यह एक एडमिटेड फैक्ट है कि देहली 
उन शहरों में से है जिनकी आबादी रिफ्यूजीज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई 
है। पिछली सैन्सस के मुताबिक देहली के सारे प्राविस्स की आबादी 9 लाख के 
करीब थी और इस वक्‍त अन्दाज किया जाता है कि देहली की आबादी 9 
लाख हो गई है। इसलिए यह बहुत अनफेयर होगा अगर देहली के लिए 
रिप्रेजेंटंशन का मेयार पिछली सैन्सस को बनाया जाये। 


इसलिए जनाब सदर, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरे साहिबान 
इस बात को मलहूज रखें। जहां तक देहली का ताललुक है या और इस तरह 
के शहर हैं जिनकी आबादी कुदरती वजू की बिना पर नहीं बल्कि इस पार्टिशन 
ऑफ इंडिया की वजह से गैर जरूरी तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है उनके लिए 
मैं समझता हूं कि सीट्स का मेयार कायम करते हुए इस तरह की आबादी 
लिहाज रखा जायेगा। अगर क्लाज (सी) में ईक्बल पापुलेशन के बजाय ईक्वल 
नम्बर ऑफ वोटर्स हो जाता तो मैं समझता हूं कि किसी को शिकायत नहीं होती। 
लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात का ख्याल रखा 
जाये और अडेप्टेशन क्लाज म--जैसा कि सेक्शन 33 है या इसके मातहत या 
किसी और तरीके पर-इस तरह का ऐश्यूरेंस आना चाहिए। वरना देहली के साथ 
और उन शहरों के साथ जिन्होंने कि हमारे पुरुषार्थी भाइयों को बसाया है जो कि 
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उधर से उजड़ कर आये हैं, बहुत बेइन्साफी होगी और उनका डयू रिप्रेजेन्टेशन 
हाउस में नहीं हो सकेगा। 


*श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका (पश्चिमी बंगाल : जनरल): उपाध्यक्ष 
महोदय, अनुच्छेद 67 के खंड (5) के सम्बन्ध में पं. ठाकुरदास भार्गव ने उन 
कठिनाइयों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो यथोचित रूप से निर्वाचन 
करते समय उपस्थित होंगी। प्रस्ताव यह है कि 5 से लेकर साढ़े सात लाख लोगों 
का एक प्रतिनिधि होगा और मोटी तौर पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक 
निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग तीन लाख मतदाता होंगे। किन्तु यदि निर्वाचन यथोचित 
रूप से किया जायेगा और उन दुराचारों को न होने दिया जायेगा, जोकि ऐसे बड़े 
निर्वाचन के समय होते हैं, जिसका बहुत से मतदाताओं से सम्बन्ध रहता हे, तो 
कोई ऐसा साधन अपनाना होगा जिससे कि मतदाता पहचाने जा सकें और झूठे 
ढंग से मतदान न हो सके। श्रीमान्‌, पिछले दिनों में जो निर्वाचन हमें करने पड़े 
हैं उनसे हमें यह अनुभव हुआ है कि जब बहुत से मतदाता किसी निर्वाचन में 
भाग लेते हैं तो निर्वाचन के अधिकारियों के मतदाताओं से परिचित न होने के 
कारण दुराचार की सम्भावना बढ़ जाती है। इसलिये इस प्रकार के निर्वाचनों के 
सम्बन्ध में लोगों को पहचानने का कोई साधन अपनाना चाहिये। 


उन विभिन्‍न संशोधनों के सम्बन्ध में जो बहुसदस्य निर्वाचन-द्षेत्रों में और 
सामूहिक मतदान के सम्बन्ध में उपस्थित किये गये हैं, पं. ठाकुरदास भार्गव ने 
यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली को प्रयोग में लाना बहुत ही गलत होगा 
क्योंकि निर्वाचन-द्षेत्र बहुत बड़े होंगे और यदि कई जगहें होंगी तो उम्मीदवार की 
कठिनाइयों की केवल कल्पना ही की जा सकती है, उनका वर्णन नहीं किया 
जा सकता। यदि बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की गई तो कोई प्रतिष्ठित 
से प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अविरोध निर्वाचित होने की आशा नहीं कर सकता। 


यदि किसी निर्वाचन-द्षेत्र में एक से अधिक जगहें होंगी, तो उम्मीदवारों की 
संख्या अधिक होगी। और उनमें से प्रत्येक, चाहे वह प्रतिष्ठित हो अथवा नहीं, 
चुनाव लड़ कर ही निर्वाचित होगा और यदि उस निर्वाचन-द्षेत्र में चार जगहें 
होगीं जो लगभग बारह से तेरह लाख तक मतदाता होंगे और इससे अधिक जगरहें 
हुईं तो मतदाताओं की संख्या भी अधिक होगी और उम्मीदवार को भी अत्यधिक 
कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। 
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इसलिये, श्रीमान्‌, बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों अथवा बहुमतदान के सम्बन्ध में 
जो संशोधन उपस्थित किये गये हें, उनका विरोध किया जाना चाहिये और उन्हें 
अस्वीकार कर देना चाहिये। 


इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का, उसके मूल रूप में, समर्थन करता हूं। 


*उपाध्यक्ष: सरदार भूपेन्द्रसंह मान! हमारे पास बहुत कम समय है। बहुत 
से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और मैं पूर्वी पंजाब के सदस्यों को विशेष 
सुविधा दे रहा हूं, क्योंकि इस विषय के सम्बन्ध में उनकी भावनायें प्रबल हैं और 
मुझे आशा है कि यह सभा इस रियायत का कारण समझेगी। आप कृपा करके 
अपना भाषण कम से कम समय में समाप्त कर दीजियेगा। 


सरदार भूपेन्द्रसिंह मान! 


सरदार भूपेन्द्रसंह मान (पूर्वी पंजाब : सिख): साहिबे सदर, इस 
आर्टिकिल पर बहस करते हुए दो चीजें ज्यादा उभर रही हैं जिनके मुताल्लिक 
हम बतौर अक्लियत के खासतौर पर महसूस करते हैं। आपने अपनी पिछली 
बैठक में तकरीबन खुले तौर पर फैसला कर दिया था कि जहां तक माइनोरिटीज 
का ताललुक है उन्हें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उसूली तौर पर दे दिया गया था और 
इस चीज को मानते हुए आपने इन्हें दावत दी थी कि जो माइनोरिटीज इस चीज 
को छोड़ना चाहें वह खुशी के साथ इसको छोड़ दें। लेकिन मैं महसूस करता हूं 
कि इस सवाल को नये सिरे से शुरू करते हुए इसमें दावत की कमी की गई 
है। बल्कि उसी चीज को छीना जा रहा है। मैं नहीं समझता कि अभी इतनी कौन 
सी जल्दी थी कि इसको फौरन बदला जाये और वह हक जो अपने हमें पिछली 
बैठकों में दिया था, हमसे छीना जाये। मैं इस चीज को तो समझ सकता हूं कि 
जब दस साल का अरसा गुजर जाये और माइनोरिटीज यह महसूस करें कि 
अक्सरियत ने उनका ऐतमाद पूरे तौर पर हासिल कर लिया है, तो वह खुद इस 
हक को छोड दें। 


*उपाध्यक्ष: आप पृथक्‌ प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बोल रहे हैं और 
इसका विचाराधीन खण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं आपसे अनुरोध 
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करता हूं कि आप अपने वक्तव्य विचाराधीन खंड के विषय तक ही सीमित 
रखें। 
यह मेरा अन्तिम निर्णय है। 


सरदार भूपेन्द्रसंह मानः साहिबे सदर, मैं चाहता हूं कि जब यह 
कांस्टीट्यूएंसी मुरत्तब हो तो प्लूरल कांस्टीट्यूएंसी मुरत्तनब हों और जो हक आप 
माइनोरिटीज को देते हैं, वे तभी कायम रह सकते हैं जब कि आप हलके बनावें 
तो वह इस तौर पर हों कि माइनोरिटीज को अभी चूंकि पूरा ऐतमाद हासिल नहीं 
हो सका है इसलिये वह अपने आपको रिप्रेजेन्ट कर सके। 


दूसरी चीज यह है कि पंडित भार्गव साहब यह कोशिश कर रहे हैं कि 
कांस्टीट्यूएंसी इस शक्ल से हों कि जो देहाती हलके हों वह शहरी हलकों के 
साथ मिला दिये जायें। लेकिन अभी देहाती हलकों में तालीम का मेयार इतना 
कम है कि जब कभी भी शहर के मुकाबले में आवेंगे तो वह किसी हालत में 
जीत नहीं सकते। इसके अलावा प्रोड्यूसर और कज्यूमर की पुरानी चीज है। हम 
जो पैदा करते हैं, वह मंडियों में जाकर बेचते हैं। अब हमारे खिलाफ पच्चीस 
हजार के वोट होंगे तो मैं समझता हूं कि कभी भी देहात वाले शहर वालों के 
और मंडियों वालों के मुकाबले अपने नुमायन्दे नहीं भेज सकेंगे। तो ऐसी हालत 
में क्या होगा? यह होगा कि जो पैदा करने वाले हैं और जिनमें तालिमी मेयार 
कम है और जिनके छोटे-छोटे दूरदराज गांव हैं वह अपने नुमायन्दे चुनाव में नहीं 
भेज पावेंगे और चीज यह है कि मंडियां हमेशा सेंटर ऑफ ऐक्टीविटी रहेंगी और 
देहात सियासी तौर पर मुल्क से कट जायेंगे। जो बीस-पच्चीस हजार वोट होंगे 
वह हमेशा इस तरह से चाहेंगे कि सियासी तौर पर देहाती पिछड़ जावें। तो हम 
पंजाब में यह महसूस करते हैं कि जब कि बुनियादी तौर पर यह इख्तिलाफ 
प्रोड्यूसर और कज्यूमर का है और जब तक यह कायम रहता है तब तक इनका 
हलका अलग हो। इसलिये हम चाहते हैं कि डिलिमिटिंग कमेटी पर भार्गव 
साहब की तकरीर का कुछ भी असर न हो और यह बिल्कुल फर्क बरकरार 
रखा जाये कि जो देहाती हलके हों वह अलहदा रखे जायें और जो शहरी हलके 
हैं वह अलग रहें। 
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इसके बाद ईस्ट पंजाब में बहुत सी फ्लूइड पापुलेशन है। कुछ देहली में आ 
गई है और कुछ देहली से बाहर वापस जा रही है। फिर यह भी पता नहीं है 
कि कितनी पंजाब में रह गई है और कितनी बाहर चली गई है। तो मैं समझता 
हूं कि लाजिमी तौर पर ईस्ट पंजाब की आबादी की गिनती होनी चाहिये। बगैर 
ठीक गिनती के मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी फैल सकती है। तो मेरी यह 
राय है कि गिनती के लिये फौरन बन्दोबस्त होना चाहिए और देहाती और शहरी 
हलके अलहदा-अलहदा होने चाहियें और हलकों की बनावट प्लूरल हो। 


“सरदार हकमसिंह (पूर्वी पंजाब : सिख): उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह 
व्यवस्था की है कि इस विधान के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा का 
प्रबन्ध किया जाय। मेरा अर्थ जगह की सुरक्षा से है। वास्तव में हम अल्पसंख्यकों 
के हितों की रक्षा दो प्रकार कर सकते हैं। अभी तक अल्पसंख्यकों के लिये 
पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था रही है और उन्हें कुछ वजन भी दिया जाता 
रहा है। यह अब समाप्त हो चुके हैं क्योंकि हमने यह निर्णय किया है कि 
सिद्धान्त: और आधारत: यह एक गलत प्रणाली है और किसी अल्पसंख्यक को 
किसी प्रकार का वजन अथवा पृथक निर्वाचन-श्षेत्र प्राप्त न होने चाहिये। जेसा कि 
मैं कह चुका हूं उनका हित साधन दो प्रकार किया जा सकता है। एक की 
सिफारिश अल्पसंख्यकों की समिति ने की है और वह यह है कि जगरहें सुरक्षित 
रखी जानी चाहियें और इसका विधान के मसौदे के अनुच्छेद 292 से लेकर 
299 तक में समावेश हे। मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के इस विचार से सहमत 
हूं कि अच्छा यह होगा कि इन दोनों खण्डों पर एक साथ विचार किया जाये और 
अनुच्छेद 67 के इस भाग पर विचार-विमर्श उस समय किया जाये जब अनुच्छेद 
292 उठाया जाये। सभा के सम्मुख इस समय मि. करीमुद्दीन और एक अन्य 
माननीय सदस्य के जो संशोधन हें वे उन धाराओं में प्रावहित जगहों की सुरक्षा 
के विरोध में हैं अथवा उनके विकल्प हैं। श्रीमानू, मेरा यह मत है कि यदि पृथक्‌ 
निर्वाचन-क्षेत्रों से घृणित और निन्दनीय साम्प्रदायिकता चिरस्थायी हुई है तो जगहों 


विधान का मसौदा [279 


की सुरक्षा से इससे कम हानि होने की आशंका नहीं है। ( वाह-वाह) मेरे विचार 
से यह अल्पसंख्यकों के लिये ही अधिक हानिकर है और इससे उनके हितों की 
सुरक्षा नहीं होती। इसके विपरीत इससे बहुसंख्यकों का लाभ ही होगा। यदि आप 
तीस प्रतिशत जगहें अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षित रखते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से 
आप 70 प्रतिशत जगहें बहुसंख्यकों के लिये सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त 
आरक्षित जगहों के लिये चुनाव लड़ने की रियायत का भी कार्यरूप में दुरुपयोग 
किया जा सकता है। साथ ही सुरक्षा से--यद्यपि यह विषय इस समय सभा के 
सम्मुख उपस्थित नहीं है किन्तु चूंकि दोनों पर एक साथ विचार करना आवश्यक 
है, मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनें-जगहों की 
सुरक्षा से हानि ही होगी और इससे एक घृणित वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। जब 
अल्पसंख्यक यह देखेंगे कि उन्हीं के सम्प्रदाय के कुछ ऐसे सदस्य, जिन्हें वे 
फूटी आंख देखना नहीं चाहते, खड़े किये जा रहे हैं और उन्हें बहुसंख्यक 
सम्प्रदाय का समर्थन प्राप्त है तो इससे अवश्य ही पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़ 
जायेंगे और हमारे उद्देश्य की किचित्‌मात्र भी पूर्ति न होगी। इसके अतिरिक्त 
जगहों की सुरक्षा की इस व्यवस्था के अधीन बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों में से 
अपनी पसंद के कुछ सदस्य चुन सकेंगे किन्तु कुछ सदस्य अल्पसंख्यकों द्वारा 
ही चुने जायेंगे। इस प्रकार दो वर्ग हो जायेंगे और अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के वर्गों 
के बीच ही अधिक फूट पड़ जायेगी। 


*भ्री एल. कृष्णास्वामी भारती: श्रीमान्‌, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना हे। 
हम इस समय जगहों की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं और इसलिये 
मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या यह बातें प्रासंगिक हैं? 


“उपाध्यक्ष: वे इस अर्थ में प्रासंगिक हैं कि माननीय सदस्य महोदय 
अनुपाती प्रतिनिधित्व का समर्थन कर रहे हैं। क्या यह ठीक है? 


“सरदार हुकमसिंह: जी हां। 


*भ्री एल. कृष्णास्वामी भारती: किन्तु यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय हे 
जिस पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और इसलिये विचार-विमर्श के लिये 
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अधिक समय देना होगा। मैं इस प्रश्न के इस अंग को सामने रखना चाहता था 


*उपाध्यक्ष: अपनी सामान्य नीति के अनुसार मैं सरदार हुकुमसिंह को 
बोलने देता हूं और विचाराधीन-प्रणाली के लाभों को दर्शाने के लिये जगहों की 
सुरक्षा के प्रश्न की ओर संकेत करने देता हूं। 


*थ्री एल. कृष्णास्वामी भारती: श्रीमान्‌ू, यह न समझा जाये कि मैं इस 
प्रकार के विचार-विमर्श को रोकना चाहता हूं। मैं केवल यह चाहता हूं. 


“उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य महोदय अपनी जगह पर बेठ जायेंगे? हमें 
उदार होना चाहिये और बहुसंख्यक सम्प्रदाय के सदस्य होने के नाते हमें 
अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता दिखानी चाहिये। (वाह, वाह) उस सम्प्रदाय ने 
उदारता दिखाई है और उस परम्परा को भंग न करना चाहिये। 


सरदार हुकुमसिंह आप आगे कहिये। 


*सरदार हुकमसिंह: मैं इस सभा को तथा उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद 
देता हूं यद्यपि इस समय मुझे किसी उदारता की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर 
और कुछ न कहूंगा। 

श्रीमानू, इस सभा में कई सदस्यों ने यह तर्क उपस्थित किया है कि 
बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में और सामूहिक मतदान की प्रणाली बहुत खर्चीली और 
अव्यावहारिक सिद्ध होगी। मेरा कहना यह है कि यदि पृथक्‌ निर्वाचन-द्षेत्र घृणित 
हैं और जगहों की सुरक्षा आपत्तिजनक है तो किसी ऐसे साधन को अपनाना होगा 
जिससे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। संशोधन में जिस साधन 
का सुझाव रखा गया है केवल उसी पर विचार किया जा सकता है। यदि वह 
बोझल और खर्चीला है जो हमें उसके दोषों को उन जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों के 
अनुसार दूर करना होगा जिनका कि हम अनुसरण करते आये हैं। मेरा यह 
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निवेदन है कि यही एक ऐसी प्रणाली है कि जिससे हम अल्पसंख्यकों को भी 
संतुष्ट कर सकते हैं और अपने सिद्धान्तों पर भी अटल रह सकते हें। 


*थ्री वी,आई. मुनिस्वामी पिल्‍ले (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष 


*उपाध्यक्ष: में माननीय सदस्य महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे कम से 
कम समय लें। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं और मैं अधिक से अधिक लोगों 
को बोलने का अवसर देना चाहता हूं। 


*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले: श्रीमान्‌, अनुच्छेद 67 का समर्थन करते 
हुए मैं यह कह सकता हूं कि मैं उपखंड (6) का विशेष रूप से स्वागत करता 
हूं क्योंकि इसमें प्रौद्ध मताधिकार की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों की ओर से 
बोलते हुए मैं यह कह सकता हूं कि इस समय, जबकि हमने इस देश के लिये 
स्वतंत्रता प्राप्त की है, इस प्रकार के निर्वाचन की बहुत आवश्यकता है। पूना के 
समझौते के अनुसार अनुसूचित जातियों को दो प्रकार के चुनाव स्वीकार करने 
पड़े थे अर्थात्‌ प्रारम्भिक चुनाव और सामान्य चुनाव। मैं यह जानता हूं कि इससे 
उम्मीदवारों को वास्तव में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा है। 


श्रीमानू, इस सभा के एक सदस्य महोदय ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है 
कि सामूहिक मतदान की प्रणाली स्वीकार कर ली जाए। मेरी यह धारणा है कि 
वर्तमान परिस्थिति में सामूहिक मतदान की यह प्रणाली बहुत खतरनाक सिद्ध 
होगी क्योंकि सम्प्रदायों का निर्वाचकों के मुख्य समूह से सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जायेगा। इसलिये मेरे विचार से सामूहिक मतदान की प्रणाली को किसी कारण 
भी प्रोत्साहित न करना चाहिये। मतदान को वितरणशील प्रणाली से विभिन्‍न 
सम्प्रदाय एक दूसरे से निकट सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे और अपनी स्वतंत्रता 
को बनाये रखने में उन्होंने जो प्रयत्न किये हैं वे सफल हो सकेंगे। 


इस अनुच्छेद पर बोलते हुये एक सदस्य महोदय ने यह कहा था कि 
अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिये 
और साथ ही उन्होंने उदारता से यह भी कहा था कि जहां तक अनुसूचित जातियों 
का सम्बन्ध है इस व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाना चाहिये। 
श्रीमान्‌, पं. भार्गव ने जो वक्तव्य दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस 
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सर्वसत्ताधारी सभा में अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने के लिये और 
उनके हितों की रक्षा करने के प्रश्न पर विचार हो चुका है और हमने कुछ निर्णय 
किये हैं। यदि विचार यह हो कि इस विषय को फिर उठाया जाये तो इसके लिये 
उचित अवसर उस समय होगा जब कि हम अनुच्छेद 292 और 293 पर विचार 
करेंगे। चाहे जो कुछ भी किया जाये, मेरी यह धारणा है और इस सर्वसत्ताधारी 
सभा में अनुसूचित जातियों के प्रत्येक सदस्य की यही धारणा है, कि इस 
सम्प्रदाय को जो सुरक्षा प्रदान की गई है, उसमें हस्तक्षेप न किया जाना चाहिये। 
श्रीमानू, इस देश का दौरा करते समय आपने स्वयं देखा होगा कि हरिजन 
सम्प्रदाय किन अयोग्यताओं का शिकार है। अल्पसंख्यक सम्बन्धी रिपोर्ट में इन 
बातों पर विचार किया गया है और इस सभा में उस रिपोर्ट पर विचार करके 
अल्पसंख्यक सम्प्रदायों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने का निश्चय किया है। इस 
स्थिति में सभा का अधिक समय न लेकर मैं केवल इतना कह कर समाप्त 
करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों को और वनजातियों को जो सुरक्षा प्रदान 
की गई है उसमें हस्तक्षेप न किया जाना चाहिये। जैसा कि मैं कह चुका हूं, जब 
हम अनुच्छेद 292 और 293 को उठायेंगे, उस समय हम उन विभिन्‍न प्रश्नों पर 
विस्तृत रूप से विचार-विमर्श कर सकते हैं, जो अल्पसंख्यकों की रक्षा के 
सम्बन्ध में उठाये जायें। 

“उपाध्यक्ष: अब श्री खांडेकर सभा के सामने बोल सकते हैं। में आशा 
करता हूं कि वे अपने भाषण को विचाराधीन विषय तक ही सीमित रखेंगे और 


कम से कम समय लेंगे। इस प्रश्न पर बहुसंख्यक सम्प्रदाय के धैर्य की एक 
सीमा है। 


*भ्री एस. नागप्पा (मद्रास : जनरल): मेरे मित्र कहते हैं कि उनका धैर्य 
असीम हे। 


“उपाध्यक्ष: वह बात केवल श्री खांडेकर के लिये कही गई थी। 


श्री एच.जे. खांडेकर (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): श्री सभापति 
महोदय, मैं अपना विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस आर्टिकल 67 
के पांचवें क्लाज को जब हम पढ़ते हैं, तब वह आर्टिकल 292 और आर्टिकल 
293 का भी उसमें रेफरेंस दिया गया है। आर्टिकल 292 में माइनोरिटीज 
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कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देने के बारे में कहा गया है और मैं खुद शिड्यूल्ड 
कास्ट का होने के कारण मुझे बहुत आनन्द है कि इस हाउस ने उस आर्टिकल 
को पहले वक्‍त पास कर लिया है। इस आर्टिकल के पास करने के पहले 
माइनोरिटीज सब कमेटी ने भी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित जगह देने की 
सिफारिश इस हाउस से की है। मैं उस अल्पसंख्यक जाति से आता हूं जिसके 
बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट एक ऐसा तबका 
है इस देश के अन्दर जिस तबके को हजारों वर्ष से दूसरी जातियों ने दबा कर 
रखा है और न तो उन्हें सामाजिक अधिकार मिले हुए हैं और न राजनीतिक 
अधिकार मिले हुए हैं। 


सभापति जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि सन्‌ 99 के गवर्नमेंट ऑफ 
इंडिया कानून के मुताबिक इस समाज को नामिनेशन के जरिए प्रान्तिक धारा 
सभाओं में कुछ जगहें दी गई थीं। जब राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस हुई, राउन्ड टेबिल 
कान्फ्रेंस में हमारे जो प्रतिनिधि हाजिर थे उन्होंने इस समाज के लिये सुरक्षित 
जगह की मांग की और अपनी संख्या के अनुसार मांग की। परन्तु हमारे समाज 
का यह दुर्भाग्य है कि जब मैकडानल्ड साहब ने अपना एवार्ड जाहिर किया तो 
हम लोगों कौ, जिनकी तादाद इस देश के अन्दर साढ़े सात करोड़ थी, उनको 
580 जगहों में से सिर्फ 72 जगहें दी गई थीं। यानी इस जाति को उसकी संख्या 
के अनुसार जितनी जगहें चाहिए थीं, उससे कई गुना कम। मैकडानल्ड एवार्ड 
होने के बाद पूज्य बापू ने यरवदा जेल में उपवास किया और जब कि पूना पैक्ट 
पास हुआ। पूना पैक्ट के अनुसार उस जाति को इस देश के प्राविंशियल 
लेजिस्लेचर में 580 जगहों में से 5] जगहें दी गईं, यानी दुगुनी जगहें दी गईं। 
इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी की ओर से महात्मा जी को धन्यवाद देता हूं। परन्तु 
सो भी जगहें हमारी जनसंख्या के अनुसार नहीं थीं। और जैसा कि मेरे मित्र 
श्री मुनिस्वामी पिल्‍लई ने अभी बतलाया कि हम लोगों को पूना पैक्ट के अनुसार 
दो चुनाव लड़ने पड़ते थे। एक तो पहला चुनाव पेनेल जो हम अपने आपस में 
लड़ा करते थे और बाद में हम दूसरी जातियों के साथ एक जनरल चुनाव को 
लड़ते थे, तब हमारे लिए डिस्ट्रिब्यूटिकय सिस्टम ऑफ वोट्स नहीं था। क्यूमूलेटिव 
सिस्टम था और जिसका कि अमेंडमेंट यहां इस क्लाज में मेरे मित्र काजी सैयद 
करीमुद्दीन ने दिया है और जिसका कि नम्बर 45 है। यह अमेंडमेंट अगर पास 
होता है तो अब चुनाव होगा और जिस क्षेत्र में क्यूमूलेटिव सिस्टम के जरिये से 
वोट दिये जायेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर दो जगरहें हैं- एक रिजर्व और 
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एक जनरल--और एक वोटर को दो चिटिठयां मिलती हैं तो क्यूमूलेटिव सिस्टम 
के अनुसार वह अपनी दोनों चिटिठयां चाहे एक ही केंडिडेट की पेटी में डाल 
सकता है या दो पेटियों में डिस्ट्रिब्यूट कर सकता है। और ऐसे वक्‍त किसी भी 
जाति का मतदाता अपने ही जाति के केंडिडेट की पेटी में वोट डालेगा दूसरी 
जाति के नहीं और इस प्रकार जातिवाद का झगड़ा चालू ही रहेगा। हमें जातिवाद 
जल्दी से जल्दी मिटाना है। और इसलिए मैं इस अमेंटमेंट का विरोध करता हूं। 
इसका कारण यह है कि मुझे हरिजन होने के कारण और क्यूमूलेटिव सिस्टम 
के अनुसार हमारा चुनाव होने के कारण अनुभव है और इसके पूरे परिणाम भी 
मुझे याद हैं। हमारी इस असेम्बली में माइनोरिटीज सब-कमेटी और एडवाइजरी 
सब-कमेटी में सेपेरेट इलेक्टोरेट के बड़े भारी पुरस्कर्ता खास कर डॉ. अम्बेडकर 
साहब ने सेपेरेट इलेक्टोरेट को छोड कर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की तरफ वोट दिया 
और जातिवाद के झगड़े को मिटाया। इस कारण में उन्हें इसके लिए धन्यवाद 
देता हूं। ऐसा होते हुए भी जब यह अमेंडमेंट काजी करीमुद्दीन साहब लाये, तो 
उसका मतलब सीधा-सादा यह निकलता है कि अब उनको इनडाइरेक्टली 
सेपेरेट इलेक्टोरेट चाहिये। एक हाथ से हम सेपेरेट इलेक्टोरेट को छोड़ते हैं तो 
क्यूमूलेटिव सिस्टम के जरिये से हम उसको दूसरे हाथों से जारी रखते हैं। अगर 
यह अमेंडमेंट पास करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक जाति के लोग 
क्यूमूलेटिव सिस्टम होने के कारण दूसरी किसी भी जाति के आदमी को वोट 
नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि सेपेरेट इलेक्टोरेट इनडाइरेक्टली जारी रहता 
है और मैं इस कारण से काजी साहब के अमेंडमेंट का विरोध करता हूं। 


इसके साथ दूसरी बात मैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के ध्यान में लाना चाहता 
हूं और इस बात पर वह विचार करेंगे कि इस सेक्शन में सेंशस के बारे में लिखा 
हुआ है। सब-क्लाज (5) (सी) में तो अभी दो चार दिन पहले इस असेम्बली 
के सामने सवाल उपस्थित था और वह पास हो गया तो इस जगह पर भी वह 
सेंशस शब्द है। अगर इसमें लेटेस्ट सेंशस रखें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। और 
मैं इस चीज को क्‍यों कहता हूं? इसका साफ कारण यह है कि अभी चुनाव जो 
होगा। आर्टिकल 292 के मुताबिक, उसमें माइनोरिटीज के लोगों को रिजर्वेशन 
से कुछ सीट्स दी जाने वाली हैं और प्रोविंसियल एसेम्बलीज में एक लाख के 
ऊपर उन्हें एक जगह मिलेगी और सेंट्रल असेम्बली में दस लाख आदमियों पर 
एक जगह मिलेगी। मैं बड़े दुःख के साथ सभापति जी, आपके सामने कहना 
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चाहता हूं कि सन्‌ 94। का जो सेंशस लिया गया है, उसमें हमारा बिल्कुल 
विश्वास नहीं है, क्योंकि हरिजनों की जो तादाद उसमें दिखाई गई है वह बहुत 
गलत है और इसलिए जब तक कि नया सेंशस नहीं लिया जाता और हरिजनों 
की तादाद नये सेंशस के मुताबिक निश्चित नहीं की जाती है, तब तक हम लोगों 
को ठीक-ठीक जगह मिलेगी, इसका मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हे। 


अगर सभापति जी, मैं आपके सामने कहूं कि हाउस में हमारी संख्या के 
अनुसार करीबन साठ आदमी आने वाले थे। हमारी संख्या पार्टीशन के पहले छ: 
करोड़ थी और छ: करोड़ संख्या होने के कारण हमारे साठ प्रतिनिधि आने वाले 
थे। लेकिन मुझे इस हाउस के सामने दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ब्रिटिश 
गवर्नमेंट का एनाउन्समेंट होने पर और कांग्रेस ने इस चीज को निश्चित करने के 
बाद कि हरिजनों को भी उनकी संख्या के अनुसार लेना चाहिये सिर्फ 27 हरिजन 
सदस्य यहां आये और इसका मुझे बड़ा दुःख है। हमारी संख्या जितनी निश्चित 
हो जाये, चाहे हमारी संख्या दो करोड़ क्‍यों न हो, हम दो करोड़ के मुताबिक 
अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। परन्तु सेंशस अवश्य होना चाहिए और बाद में चुनाव होना 
चाहिए। मगर दो करोड़ हो नहीं सकते। इस जाति की संख्या आज भी हिन्दुस्तान 
के टुकड़े होने के बाद कम से कम छ: करोड़ है। और जब छ: करोड़ है, यह 
तो मैं उनके फिगर्स न लेते हुए कहता हूं, लेकिन अगर आप फिगर्स लें और बाद 
में चुनाव करें और बाद में इस जाति के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दें, एक 
लाख पर एक सीट दें, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस जाति की संख्या आज भी 
सात करोड़ से कम नहीं है और इसका मतलब यह है कि आप देखेंगे कि ज्यादा 
बच्चे उस जाति के पैदा होते हैं, जो गरीब हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, विद्या नहीं 
है, कुछ नहीं है, मगर बच्चे पैदा करने की ताकत हम में ज्यादा है। और मैं 
आपसे कहता हूं कि हम इस कौम के बच्चे आज भी सात करोड़ से कम 
हिन्दुस्तान में नहीं हो सकते। इसलिए सेंश्स की जरूरत है, सेंश्स आपको लेना 
चाहिए। 


इन शब्दों के साथ सभापति जी, मैं अपील करूंगा डॉक्टर अम्बेडकर के 
सामने कि वह जिस वक्‍त इसका जवाब देंगे वह यह जो “प्रिसीडिंग सेंशस' शब्द 
है उसके बारे में खुलासा करेंगे। जब तक सेंशस फिर से नहीं लिया जाता तब 
तक न रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसी के लिये मददगार होती है न चुनाव होता 
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है। यह मैं मानूंगा कि अगर सेंशस लिया जाये तो चुनाव कुछ लम्बा जा सकता 
है। जाना जरूरी तो नहीं है लेकिन अगर गया तो आपको इसकी परवाह नहीं 
करनी चाहिये। जब कि इस देश की हर जाति के आदमी कहते हैं कि हरिजनों 
का उद्धार होना चाहिये, यह चीज हर आदमी के मुंह से निकलती है तो वह मुंह 
से ही न निकलनी चाहिए बल्कि दिल की बात होनी चाहिये। अगर इसके लिये 
एक साल तक यह चुनाव बढ़ गया तो हमें इसकी परवाह न करना चाहिये। 


इन शब्दों के साथ मैं इस आर्टिकिल का समर्थन करता हूं और काजी 
करीमुद्दीन साहब का जो अमेंडमेंट है, उसका तीत्र विरोध करता हूं। 


*थ्री विश्वनाथ दास (उड़ीसा : जनरल) : श्रीमान्‌, मैं इस अनुच्छेद का 
समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और ऐसा करते हुए मैं इस सभा के 
सम्मुख कुछ बातें रखना आवश्यक समझता हूं। श्रीमान्‌, मेरे विचार से अनुच्छेद 
67 और 49 पर एक साथ विचार-विमर्श होना चाहिए था। क्‍योंकि यह ऐक 
दूसरे से सम्बन्धित हैं और एक दूसरे के समवर्त्ती तथा अनुवर्त्ती अनुच्छेद हैं। इस 
दशा में मेरी यह धारणा है कि यदि इन दोनों अनुच्छेदों पर एक साथ 
विचार-विमर्श होता तो इस सभा के माननीय सदस्यों के लिए बहुत सुविधा हो 
जाती। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि आज वे 
इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं, वह कितना वृहत्‌ है। हम सबसे महत्त्वपूर्ण 
सिद्धांत अर्थात्‌ प्रौढ-मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार करने जा रहे हैं, जिसके 
अनुसार इस देश का प्रत्येक प्रौढ़, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, चाहे वह मैदान 
का हो अथवा पहाड़ की वनजातियों का अथवा अनुसूचित जातियों का, एक 
मतदाता हो जायेगा और इस प्रकार उसे देश के प्रशासन के उत्तरदायित्व का भार 
उठाना होगा और हर प्रकार वह एक समान अधिकार-प्राप्त नागरिक हो जायेगा। 
इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त को स्वीकार करने पर यह आवश्यक है कि हम उसके 
वृहत्‌ आकार का अनुभव करें। इससे मैं यह अनुभव करता हूं कि आगे चलकर 
किसी हालत में 20 करोड़ से कम निर्वाचक न होंगे। इससे अधिक हो सकते 
हैं। मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र पं. ठाकुरदास भार्गव ने संख्या कम बताई 
क्योंकि उन्होंने अनुमान किया है कि मतदाताओं की संख्या पन्द्रह और सोलह 
करोड़ के बीच होगी। हमारी जनसंख्या 32 करोड़ है और यदि 2] वर्ष से कम 
आयु के लोगों की गणना न की जाये तो मेरा यह विश्वास है कि मतदाताओं की 
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संख्या 20 करोड़ से अधिक होगी। 5 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनकी 
आयु 4 वर्ष से कम है। ऐसी स्थिति में मैं यह निःसंकोच कह सकता हूं कि 
ऐसे लोग जिनकी आयु 2 वर्ष से कम है, 25 प्रतिशत माने जा सकते हैं। इस 
दशा में कुल जनसंख्या की तीन चौथाई संख्या मतदाताओं की मानी जा सकती 
है। इसलिए आज हम जिस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं उससे उत्पन्न होने 
वाले वृहत्‌ प्रश्न को हल करने के लिए देश को तथा सरकार को तैयार रहना 
चाहिए। इस प्रकार कम से कम 20 करोड़ मतदाता होंगे। इसका अर्थ यह होगा 
कि लगभग 2 लाख निर्वाचन-स्थल स्थापित करने होंगे और 4 लाख 
निर्वाचन-अधिकारियों को रखना होगा। मैं कह नहीं सकता कि निर्वाचनों के 
संचालन में तथा उन्हें समाप्त करने में कितना समय लगेगा। इसलिए मैं सरकार 
से और आपसे, कम से कम जहां तक हमारा सम्बन्ध है मुख्यतः इस कार्य के 
वाहक होने के नाते, अनुरोध करता हूं कि इस वृहत्‌ कार्य को सम्पन्न करने के 
लिए तुरन्त व्यवस्था की जाए। आप ही के द्वारा हम एक निर्वाचन-आयोग 
स्थापित करके एक विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं किन्तु केवल इतने से इस 
कार्य की वृहत्ता किसी प्रकार कम नहीं हो जाती। 


इस वृहत्‌ प्रश्न के सम्बन्ध में इतना कहने के उपरान्त मैं दो ऐसे क्षेत्रों की 
चर्चा करना चाहता हूं जो पर्याप्त चिन्ता के विषय हो सकते हें। यह क्षेत्र उत्तर 
के राज्य तथा प्रान्त और पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के प्रान्त हैं। इन दो प्रकार 
के क्षेत्रों में जनसंख्या में बहुत उलटफेर हुआ है। लाखों-करोड़ों लोग या तो 
पाकिस्तान चले गये हैं या वहां से आ गये हैं। हमने जगहों को सुरक्षित रखने की 
व्यवस्था की है और यही नहीं किया है बल्कि कुछ मामलों में, जेसे कि 
आदिवासियों की आबादी के मामले में, विधान में यह प्रावहित किया है कि चाहे 
वे पहाड़ों के रहने वाले हों अथवा मैदान के उन्हें एक ही जनसमूह समझा जाये 
और उसी आधार पर जगरहें सुरक्षित रखी जायें। इस स्थिति में यदि जनगणना न 
की गई तो मेरे विचार से पूर्वी पंजाब, उत्तर में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित 
राज्य, सम्भवत: बम्बई और सोराष्ट्र तथा आसाम और पश्चिमी बंगाल के लोगों 
के प्रति बहुत अन्याय होगा। मेरे विचार से अनुच्छेद 49 को रखने पर हमें 
जनगणना अवश्य ही करनी होगी। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 
प्रतिनिधित्व पिछली जनगणना के आंकडों के आधार पर निश्चित किया जाना 
चाहिए। पिछली जनगणना सन्‌ 94 में हुई थी। इसे सभी जानते हैं कि युद्ध के 


288] भारतीय विधान-परिषद्‌ [4 जनवरी सन्‌ 949 ई. 


[ श्री विश्वनाथ दास] 


कारण तथा कागज की कमी इत्यादि के नाम पर उस समय की सरकार ने 
पूर्णएरूप से जनगणना करना आवश्यक नहीं समझा। केवल यही नहीं हुआ, किन्तु 
जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई उसे अलग रख दिया गया, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि जनगणना केवल संकुचित रूप में ही हो सकी। तब से स्थिति में बहुत 
परिवर्तन हो चुका है। इसलिये उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम के प्रदेशों के प्रति 
न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र से शीघ्र जनगणना की जाय। इस 
दृष्टि से इन प्रदेशों में विशेष रूप से जनगणना करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में क्‍या 
यह आवश्यक है कि मैं आपका ध्यान पाकिस्तान में जो कुछ किया गया हे, 
उसकी ओर आकृष्ट करू? पाकिस्तान में सिन्ध और पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी 
बंगाल के प्रान्तों में जगगणना की गई है और उसके उपरान्त ही वहां के 
अधिकारियों ने विधान-परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किए हैं। 
पाकिस्तान में जो कुछ किया गया है वह हिन्दुस्तान में भी आसानी से किया जा 
सकता था। कया मुझे यह कहने की आवश्यकता है कि गम्भीरतापूर्वक तथा 
अविलम्ब जनगणना करने के लिए अब भी समय हाथ से नहीं गया है। 


जनगणना के सम्बन्ध में इतना कहकर मैं इस प्रश्न के एक अन्य अंग पर 
अपने विचार प्रकट करता हूं। ब्रिटिश पार्लामेंट के सुधार के तीसरे कानून को 
स्वीकार करने के बाद ही स्वर्गीय ग्लेडस्टन ने कामन्स सभा में यह कहा था कि 
अब वह समय आ गया है कि जब उन्हें अपने शिशुस्वामियों को शिक्षित करने 
के लिए अधिक धन प्राप्त करना चाहिए और यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। 
यह “शिशुस्वामी ” कौन हैं? यह “शिशुस्वामी ” मतदाता हैं। यह वास्तव में स्वामी 
हैं। आपने अपने “शिशुस्वामियों ” को शिक्षित बनाने के लिए क्‍या किया है? इस 
देश में लगभग ॥0 प्रतिशत साक्षर हैं। स्त्रियों तथा अनुसूचित जातियों की साक्षरता 
के आंकडे इससे भी कम निकलते हैं। पहाड़ों की वनजातियों के लोगों में जिन्हें 
आपने पूर्ण मताधिकार प्रदान किया है, साक्षरता का बिल्कुल ही अभाव है। आपने 
कितनी भयास्पद स्थिति में अपने को डाल दिया है? आप उनसे मत देने के लिए 
कह रहे हैं परन्तु वे हें कौन? वे बहुत ही उत्तेजनापूर्ण लोग हैं जिन्हें अभी तक 
प्रचार का अथवा निर्वाचनों में मतदान का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए मैं 
आपको चेतावनी देता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिए 
ताकि जो कठिनाइयां मैंने बताई हैं वे जहां तक हो सके कम की जा सके। आपने 
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उन्हें कम करने के लिये किया ही क्‍या है? आपने कुछ नहीं किया है। पिछले 
वर्ष विधान-परिषद्‌ का कार्यवाही के मध्य में दुर्भाग्य से बोलकर मैंने यह जानने 
का प्रयास किया था कि सरकार ने निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निश्चित करने के 
लिये कोई संगठन स्थापित किया है अथवा नहीं। उत्तर यह दिया गया था कि वह 
स्थापित किया जा चुका है। आपने इस समय तक किस प्रकार की सीमा निश्चित 
की हे? प्रान्तीय सरकारों से सीमा निश्चित करने के लिए कहा जाता है और वे 
अपने कर्मचारियों से यह काम करने के लिये कहते हैं ओर कोई कर्मचारी 
निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निश्चित करने के लिये बैठ जाता है। क्या इस विधान 
के अधीन आप इस प्रकार सीमा निश्चित करने जा रहे हैं? मैं सरकार को 
चेतावनी देता हूं और, श्रीमान्‌, आपके द्वारा विधान-परिषद्‌ के माननीय सदस्यों 
से अनुरोध करता हूं कि स्थिति में अवश्य ही परिवर्तन करना चाहिए। 
निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में तुरन्त ही कार्यवाही करना 
आवश्यक है और यह काम तुरन्त ही हाथ में लिया जाना चाहिये। 


श्रीमान्‌, इन शब्दों के साथ तथा जो चेतावनी मैंने दी है उसके साथ मैं इस 
अनुच्छेद का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। 


मौलाना हसरत मोहानी (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): जनाबआली, मुझे इस 
सेक्शन 67 के मुतल्लिक कुछ बोलना नहीं था। लेकिन एक चीज इसके दर्मियान 
में आ गई है जिसकी वजह से मेरे लिए लाजमी हो गया है कि कम-अज-कम 
मैं इसके मुतल्लिक कुछ कहूं। 


*भ्री एस. नागप्पा: उपाध्यक्ष महोदय, मौलाना अंग्रेजी में बोल सकते हैं। 
“उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य अंग्रेजी में नहीं बोल सकते? 
*मौलाना हसरत मोहानी: इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ता है। 


“उपाध्यक्ष: कोई हर्ज नहीं। हमारी दिलचस्पी तो आपके विचारों में है न कि 
आपकी भाषा में। 


मौलाना हसरत मोहानीः वह चीज क्‍या है, जो इसमें कही गई है, जिसने 
मजबूर किया है कि मैं अपने ख्यालात को जाहिर कर दूं। वह यह है। इसका 
सेक्शन 5 (ए) है। उसमें लिखा हुआ है कि: 
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[मौलाना हसरत मोहानी] 


“इस दस्तूर की दफा 292 और 293 के कायदों का लिहाज रखते हुये 
एवाने आम में रियासती इलाकों की आबादी के नुमायन्दे होंगे जिनकी तादाद पांच 
सौ से ज्यादा होगी और इनकी राय देने वाले वराह रास्त इन्तखाब करेंगे।” और 
293 यह एक ऐसी चीज है कि इसके मानी यह हैं कि माइनोरिटीज के लिये 
सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। इसलिए मैं इस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का सख्त 
मुखालिफ हूं और यह किसी हालत में भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसलिये 
जब हमने ज्वाइंट इलेक्टोरेट और ऐडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया है तो, मैं कहता हूं. 
कि अब रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है और यह दोनों साथ नहीं चल सकते। 
जब आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट करेंगे तो इसके मानी यह हैं कि शख्स को हक हे 
कि जितनी सीट्स हों, हर एक सीट से खड़ा हो जायेगा और कंटेस्ट कर सकेगा। 
अगर आप महदूद करते हैं, कम्युनल बेसिस पर, जैसा कि आपने कहा है कि 
मुसलमान माइनोरिटीज में हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। शिड्यूल्ड 
कास्ट के लिए तो मैं जानता नहीं, लेकिन अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप 
इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। मुसलमानों को आप माइनोरिटीज क्‍यों कहते 
हैं? मुसलमान माइनोरिटीज में उस वक्‍त हो सकते हैं जिस वक्‍त वह कम्युनल 
बाडी के तौर पर काम करें। जिस वक्‍त मुसलमान मुस्लिम लीग में शरीक थे, 
उस वक्‍त वह माइनोरिटी में थे। लेकिन अगर आप यह समझें कि ॥ ६#6ए 
2९८६0 0077 8 00068 087०५ ज्ञांप्रि0पर धाज 7#९३॥जलांणा ]68ए78 
76 00०70 40 ४797 ०0777 (अगर वे कोई सियासी पार्टी कायम करना 
चाहें और उसमें दाखिल होने के लिये किसी भी कौम के लिये कोई पाबन्दी न 
रखें) आप इस बात को याद रखें कि जिस वक्‍त पोलिटिकल पार्टियां बनेंगी तो 
मुसलमान कोइलेशन करके लडेंगे, तो उस वक्‍त मैं कहता हूं कि मुसलमान 
माइनोरिटी में नहीं होंगे। मुसलमानों के लिए यह कहना कि वह माइनोरिटी में हैं, 
उनकी सख्त तौहीन करना है। मैं इसको एक मिनट के लिए भी बरदाश्त नहीं 
कर सकता। 


मुझसे कई मेम्बरों से बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि हम यह 
मंसलमानों को जनरासिटी के तौर पर दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपसे कौन 
कहता है कि आप यह जनरासिटी कीजिये। १४प्रढगराड शा] 980076 एव 
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० 6 79]007॥7 छाए धातवे ॥6ए जशञा]] 980076 789]077(7फ. 
(मुसलमान अक्सरियत वाली पार्टी का हिस्सा हो जायेंगे और वे अवसरियत ही 
बन जायेंगे) हम आपसे जनरासिटी या कन्सेशन नहीं चाहते और न कोई 
मुसलमान चाहता है। 


(7076659507 60 ज्ञ077? ए६7-९७पि56 ॥0 8९९७७६ धाए ९07665907 
(रिआयत किसके लिये? हम किसी तरह की रिआयत मंजूर करने के लिये 
तैयार नहीं हैं।) अगर मेजोरिटी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 
को मंजूर किया तो इसका यह दावा गलत हो जायेगा कि हम सिकूलर स्टेट 
बनाना चाहते हैं। हमने कम्यूनीलिज्म को खत्म कर दिया। मैं कहता हूं कि आपने 
कम्यूनीलिज्म को नहीं खत्म किया। इसका सुबूत यह है कि मुसलमान 4 
फीसदी हैं और हिन्दू 86 फीसदी हैं। आपके दिमाग में अभी तक यही खिनास 
मौजूद है कि मुसलमान 4 फीसदी है, उनका रिजर्वेशन कर दिया जाये। 


मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का सवाल मुसलमानों के लिये यह 
सिर्फ उन नेशनलिस्ट मुसलमानों का उठाया हुआ है जो कांग्रेस और आपके 
गुलाम थे। आप यह सीट्स उन्हीं के लिये रिजर्व करना चाहते हैं और यह सीट्स 
चौदह या पन्द्रह फीसदी उन्हीं के लिए रिजर्व कर दी जायेंगी जो उनको सबसे 
पहले मिल जायेंगी। [ $808 ६96 7९5००7शं॥0ए एछ० जश्ञां]] 450]906 ६९ 
780078॥808. (मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि हम नेशनलिस्टों से दस्तबरदार 
होते हैं।) 


मुसलमान कोइलेशन करेंगे और आपके ख्याल को बातिल कर देंगे और उस 
वक्‍त, यह मेरा दावा है, कि मुसलमान माइनोरिटी में नहीं रहेंगे। 


ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर: सभापति जी, मेरा आज बोलने का इरादा नहीं 
था। मगर एक जरूरी सवाल जेर बहस है जिस पर मैं अपनी राय जरूर देना 
चाहता हूं। इसलिए मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका 
दिया है। आर्टिकल 67 से मुतल्लिक इस वक्‍त दो बातें जेर बहस आई हैं। एक 
मर्दुमशुमारी का सवाल और दूसरा कान्स्टीट्यूएंसीज का सवाल। इस आर्टिकल 
के क्लाज (5) में 292 आर्टिकल का जिक्र आया है जो माइनोरिटीज के 
क्वेश्चन के साथ डील करता है। इसलिये रिजर्वेशन का या माइनोरिटीज का 
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जिक्र यहां रिलेवेंट हो गया है। मैं तो समझता हूं कि इस कास्स्टीट्यूशन से 
माइनोरिटीज का चेप्टर ही उड़ा दिया जाये। इसके बगैर देश का कल्याण होने 
वाला नहीं है। बाकी रह जाता है रिजर्वेशन का सवाल। इस सवाल पर जितना 
भी गौर किया जाये, इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि पोपुलेशन बेसिस पर 
रिजर्वेशन से माइनोरिटीज को कोई फायदा नहीं है और खास कर मैं समझता हूं. 
कि सिक्‍खों को तो रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं है। फिजा ऐसी बन रही है कि 
मुझे डर है कि कहीं यह बात आखिर सिक्‍्खों पर न आ जाय कि वह रिजर्वेशन 
को ज्यादा चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्‍त कई किस्म की बातें हो रही 
हैं जो मसलहत की बातें हैं और इसी तरह दूसरी तरह की, जो अक्सर ऐसे मौकों 
पर जब कि इन्टरिम पीरियड होता है, होती हैं। मैं इन बातों में ज्यादा नहीं जाता। 
मसलहत के तौर पर हमारे रहनुमाओं के सामने कई बातें होंगी। इसलिए भी मैं 
इन बातों में ज्यादा नहीं जाता। लेकिन मैं यह बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता 
हूं कि अगर हम कान्‍्स्टीट्यूशन में रिजर्वेशन रह गया तो इसका बायस सिक्‍्ख 
नहीं होंगे। यानी मेश कहने का मतलब यह है कि इस किस्म की रिजर्वेशन से 
सिक्‍खों को बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। उनको रिजर्वेशन में बन्द कर देना 
उनकी तमाम उन्नति को रोक देने के बराबर है। हां, मुझे हरिजनों और शिड्यूल्ड 
कास्ट के मुतल्लिक जरूर ख्याल आता है। 


*उपाध्यक्ष: में यह चाहता हूं कि आप विचाराधीन अनुच्छेद पर ही बोलें। 


ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिरः लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से 
सेपरेट इलेक्टोरेट का जहर इस कान्स्टीट्यूशन से निकाला जा रहा है उसी तरह 
से कोई भी किसी किस्म का जहर इस कान्स्टीट्यूशन में ऐसा नहीं रहना चाहिये 
जिससे कम्युनिलिज्म फिर किसी न किसी शक्ल में बढ़ जाये। इसके लिए हेल्दी 
कौंवेशन्स बनाई जा सकती हैं। नोमीनेशन्स के जरिये ऐसे मुनासिब इन्तजाम किये 
जा सकते हैं जिनसे किसी को कोई ऐतराज न हो। 
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दूसरी बात कान्स्टीट्यूएंसीज के मुतल्लिक कही गई है। पंडित ठाकुरदास जी 
एक अमेंडमेंट लाये थे। मगर वह पेश नहीं की गई और उस पर उन्होंने जोर भी 
नहीं दिया। मगर मैं समझता हूं कि यह मामला बिल्कुल अलहदा है। रूरल और 
अर्बन हलके मेरी राय में अलहदा-अलहदा ही रहने चाहिएं। इनको मिला देने का 
अभी वक्‍त नहीं है। देहात वाले लोगों को अभी तालीम देने की जरूरत है। अभी 
तो वह बहुत पिछडे हुये हैं और शहर वाले एडवांस्ड हैं। एक छत के ऊपर खड़ा 
हो और एक फर्श पर हो तो उन दोनों का आपस में मेल नहीं हो सकता। यानी 
तांगा और मोटर एक साथ नहीं चलाये जा सकते। इसके लिए बहुत जरूरी हे 
कि जो जमीन पर है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर लाने की कोशिश की जाये 
और जो छत पर है वह ऐसी जहनियत बनाये कि अपने नीचे के भाई से मिले। 
तो जब ऐसी सूरत पैदा हो जाये, तब यह चीज आ सकती है। मेरा यह हरगिज 
मतलब नहीं है कि देहात और शहर का जो फर्क है, उसको कायम रखा जाये 
और मैं इस बात पर ज्यादा जोर भी नहीं देता कि देहात वाले पिछड़े हुये हैं। हो 
सकता है कि बाज हालतों में देहात में ज्यादा जागृति हो। मगर यह बात जरूर 
है कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं हैं। वह ऐसी जगह पड़े हैं कि हमारी जो 
यह सरकार हे, वही इनका इन्तजाम कर सकती है। अभी तो देहात में पहुंचना 
ही मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूं कि देहात को कान्‍्स्टीट्यूएंसीज अलहदा 
ही होनी चाहियें। दूसरी सूरत में देहात वालों को नुकसान होगा। इन अलफाज के 
साथ मैं इस आर्टिकल का समर्थन करता हूं। 


“प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना (संयुक्तप्रान्त : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
अभी तक हमने जो अनुच्छेद स्वीकार किये हैं उनमें से सम्भवतः अनुच्छेद 3 
और 25 को छोड़ कर, जिनमें मूल स्वतंत्रताओं को प्रत्याभूति दी गई है, मेरे 
विचार से यह अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अधीन हम भारत के 
प्रत्येक प्रौढ़् नागरिक को मताधिकार देने जा रहे हैं और मेरे विचार से लोग इसका 
अनुभव आगे चल कर करेंगे कि इसका वास्तव में क्‍या अर्थ है। अभी तक 
निर्वाचन संकुचित मताधिकार के आधार पर होते आये हैं। अब यदि नई जनगणना 
में भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड निकली तो इस देश के निर्वाचकों की 
संख्या 20 करोड़ होगी। अमेरिका जैसे देश में भी मतदाताओं की संख्या केवल 
5 या 6 करोड़ है। किन्तु इस देश में प्रतिनिधियों के निर्वाचन में 20 करोड़ 
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[प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना] 


मतदाता भाग लेंगे। मेरे विचार से सभी प्रौढ़ लोगों को, जिन खण्डों द्वारा 
मताधिकार, की प्रत्याभूति दी जा रही है, वे विधान के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। 
इनके कारण हम बहुत बड़ी आशायें करने लगे हैं और आज हम उस आदर्श का 
महत्व समझ रहे हैं जिसके लिये हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आये हैं। 
मेरे विचार से खण्ड (6) में जिसके अनुसार यह प्रत्याभूति दी गई है, 'अपराध' 
शब्द का भी इस रूप में उल्लेख है कि वह किसी व्यक्ति को मतदाता होने के 
लिये अयोग्य ठहराने के लिये एक कारण होगा। मेरी यह धारणा है कि ऐसे लोगों 
को, जिन्होंने जेल से छूटने पर अपने चरित्र का सुधार कर लिया हो मतदाता होने 
के अयोग्य न ठहराना चाहिए और इसलिये मेरे विचार से 'अपराध' शब्द का 
उसमें समावेश न होना चाहिए था। आवास, मनोविक्षेप आदि के सम्बन्ध में जो 
अन्य प्रतिबन्ध रखे गये हैं उन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 


श्रीमानू, इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में दो सदनों की अर्थात्‌ राज्य-परिषद्‌ 
और लोक-सभा की व्यवस्था है। श्रीमान्‌ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
मैं केवल एक ही सदन के पक्ष में हूं और दो सदनों के पक्ष में नहीं हूं। इस 
अनुच्छेद में दो सदन प्रावहित हैं और सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि उच्च 
सदन में बारह मनोनीत सदस्य होंगे। पिछले ही दिन हमने यह स्वीकार किया है 
कि वे सदस्य भी, जो केवल मनोनीत हुये हों और जिन्हें लोगों ने कभी भी 
निर्वाचित न किया है, मंत्री भी हो सकते हैं। मेरे विचार से यह विधान का सबसे 
अधिक जनतंत्र विरोधी अंग हे। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, कला और 
विज्ञान का विशेषज्ञ रहा हो अवश्य ही 


*उपाध्यक्ष: क्‍या मैं माननीय सदस्य महोदय से कह सकता हूं कि वे 
वाणिज्य की ओर संकेत न करें क्योंकि उसके संबंध में जो खण्ड हें उन्हें हम 
स्वीकार कर चुके हैं। इस समय खंड (5) के अन्त तक के विषयों पर 
विचार-विमर्श हो रहा है। सभा ने यही निर्णय किया था। 


*प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना: यदि स्थिति यह हे तो मैं पूर्व खण्डों की 
ओर संकेत न करूंगा, यद्यपि मेरा विचार यह है कि हम पूरे अनुच्छेद पर 
विचार-विमर्श कर रहे हें। 
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इसके अतिरिक्त, श्रीमान्‌, इस अनुच्छेद में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाबन्दी 
के सम्बन्ध में भी प्रावधान है, जिनकी जनसंख्या पांच लाख से लेकर साढ़े सात 
लाख तक हे। मेरे विचार से आगे की संख्या अनावश्यक है। कहीं भी इसका 
उल्लेख नहीं है कि इन दो संख्याओं के बीच की संख्या ठीक-ठीक कैसे 
निश्चित की जायेगी। परन्तु मेरे विचार से औसत संख्या वही होगी जो प्रत्येक 
प्रान्‍्त के लिये जगहें निश्चित करने के लिये उपयुक्त समझी जायेगी और वह 
लगभग 6 ,25 ,000 होगी। मेरा अपना यह विचार है कि वर्तमान रूप में इस खंड 
से बहुत कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी। 


मेरे विचार से ।3 लाख और 20 लाख जनसंख्या वाले बहुत बड़े बहुसदस्य 
निर्वाचन-क्षेत्र होंगे और गरीब उम्मीदवार तो इस स्थिति में न होंगे कि वे ऐसे 
निर्वाचन-क्षेत्रों में चुनाव लड़॒ सके। यदि हम अल्पसंख्यकों के लिये जगरहें 
सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें बड़े बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र स्थापित करने ही 
होंगे। इस दशा में केवल धनी लोग ही निर्वाचित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त 
जगहें सुरक्षित रखने से साम्प्रदायिक भावनायें प्रबल हो जायेंगी। इसलिये मेरा यह 
विचार है कि हमें जगहें सुरक्षित न रखनी चाहियें। वास्तव में जब मेरे माननीय 
मित्र मौलाना हसरत मोहानी और ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर ने यह कहा कि उन्हें 
जगहों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है तो मुझे बहुत प्रसन्‍नता हुई। मेरे विचार 
से इस विधान द्वारा जगहें सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था की गई है उसे बिल्कुल 
समाप्त कर देना चाहिये। हमें एक पूर्णतया ऐहिक राज्य की स्थापना करनी चाहिये 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भारत का एक स्वतंत्र नागरिक होगा और उसे निर्वाचक 
होने की सुविधा प्राप्त होगी, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का क्‍यों न हो। मेरा 
यह विश्वास है कि कुछ ही वर्षों में साम्प्रदायिक उत्तेजना का अन्त हो जायेगा 
और जगहें सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे विचार से वह 
समय आ ही गया है। वास्तव में जब निर्वाचन होंगे, उस समय विशेष प्रकार से 
जगहें सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि हम अल्पसंख्यकों के 
लिये जगहें सुरक्षित रखने का निश्चय करें तो डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन 
उपस्थित नहीं किया था उसे उपस्थित किया जाना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़े 
निर्वाचन क्षेत्र हो जायेंगे। यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में एक सामान्य जगह, एक 
हरिजनों की जगह और एक मुसलमानों की जगह सुरक्षित रहेगी तो प्रत्येक 
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उम्मीदवार को लगभग ।] लाख मतदाताओं में प्रचार करना होगा। कोई भी 
सामान्य व्यक्ति अपने सीमित साधनों द्वारा ! लाख मतदाताओं में प्रचार नहीं कर 
सकता है। इसके अतिरिक्त हमें असंख्य निर्वाचन-स्थल स्थापित करने होंगे। में 
कह नहीं सकता कि कितने निर्वाचन-स्थलों की आवश्यकता होगी। मेरे विचार 
से इस कार्य को सम्पन्न करना असम्भव हो जायेगा और इसलिये व्यवहार दृष्टि 
से भी, मेरे विचार से, जगहें सुरक्षित न रखी जानी चाहियें। इसके अतिरिक्त यदि 
बहुत बड़े बहुसदस्य निर्वाचन-क्षेत्र स्थापित किये गये तो यह भी सम्भव है कि 
कुछ लोगों को यथोचित अवसर भी न मिलेगा। उनका जिस क्षेत्र में प्रभाव होगा 
वह विच्छिन्न हो जायेगा अथवा वह क्षेत्र किसी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लिये 
सुरक्षित रख दिया जायेगा। 


इसलिये यही सम्भव है और व्यावहारिक भी है कि जगरहें सुरक्षित न रखी 
जायें। मुझे विश्वास है कि अल्पसंख्यकों का भय तुरन्त ही दूर हो जायेगा और 
वे लोग भी जो इस समय जगरहें सुरक्षित रखने के पक्ष में है यह कहने लगेंगे 
कि वे जगहों की सुरक्षा नहीं चाहते। यदि जगहें सुरक्षित न रखी गईं तो हमें 
इसकी चिन्ता होगी कि अपनी जनसंख्या के अनुसार अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के 
जितने सदस्य निर्वाचित होते उससे अधिक संख्या में वे निर्वाचित हों। 


श्रीमान्‌, प्रस्ताव यह है कि खंड (5) के उपखंड (ख) का परादिक निकाल 
दिया जाये। यह भी उचित नहीं है। अनुच्छेद 67 के खंड () के अधीन 
राज्य-परिषद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक न होगी। 
अवर सदन में इस अनुपात को समाप्त करने का प्रस्ताव है। यदि राज्य बहुत कुछ 
अपने वर्तमान रूप ही में बने रहे और केवल रक्षा, यातायात, इत्यादि के सम्बन्ध 
में संघ में सम्मिलित रहे, तो परादिक को निकालना सम्भव न होगा। राज्यों की 
जनसंख्या के आधार पर जितने प्रतिनिधि होते उससे कहीं अधिक प्रतिनिधि होंगे। 
मेरे विचार से मूल प्रस्ताव अधिक उपयुक्त है। राज्यों को अपनी जनसंख्या के 
अनुपात में ही जगहें प्राप्त होनी चाहियें। यदि राज्य प्रान्तों के स्तर पर आ जायें 
और इस विभेद का निराकरण कर दिया जाये, तब इस परादिक को निकालने 
में कोई आपत्ति न होगी। 


श्रीमान्‌, मैंने खंड (7) को निकाल देने के सम्बन्ध में एक संशोधन की 
सूचना दी थी। मेरा उद्देश्य यह था कि संसद्‌ को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये 
कि वह लोक सभा में राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के 
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सम्बन्ध में कानून बना सके। यह विधान का विषय है न कि संसद्‌ का। संसद्‌ 
हमेशा पदारूढ़ दल की इच्छानुसार कानून बना सकती है। इस प्रकार के विषयों 
के सम्बन्ध में संसद्‌ को कानून बनाने का अधिकार न होना चाहिए। मेरे विचार 
से खंड (7) निकाल देना चाहिए, क्‍योंकि उससे संसद्‌ को लोक सभा में 
अतिरिक्त जगहें स्थापित करने की शक्ति मिल जाती हे। 


श्रीमान्‌, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम बहुत से संशोधनों पर विचार कर 
चुके हैं और मेरे विचार से सभा का निर्णय शीघ्र ही ज्ञात हो जायेगा। सभा केवल 
उन्हीं संशोधनों को स्वीकार करेगी जिन्हें कि डॉ. अम्बेडकर स्वीकार करेंगे। 
यद्यपि इस अनुच्छेद का रूप वैसा नहीं है जैसा कि मैं चाहता था किन्तु फिर भी, 
मेरे विचार से, यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और यह स्वीकार कर लिया जाना 
चाहिए। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
अनुच्छेद 67 के खंड (5) से लेकर (8) तक के सम्बन्ध में जो कुछ अधिक 
महत्वपूर्ण तथा सारपूर्ण संशोधन उपस्थित किये गये हैं उन्हीं के बारे में मैं बोलूंगा। 


श्रीमान्‌, मैं इसके लिये कृतज्ञ हूं तथा मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि 
अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के कुछ सदस्य, विशेषतया मेरे माननीय मित्र 
मि. करीमुद्दीन और मि. महबूबअली बेग, अपने सम्प्रदायों के लिये जगहें 
सुरक्षित रखने के विरोध में रहे हैं। उसके स्थान पर उन्होंने निर्वाचन की दो 
प्रणालियों का सुझाव रखा है। एक प्रणाली एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती 
प्रतिनिधित्व की है और दूसरी सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की है। 


*थ्री महबूबअली बेग साहबः क्‍या मैं अपने मित्र की गलती ठीक कर 
सकता हूं। मैंने जगहों को सुरक्षित रखने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: अच्छी बात है, यह गलती थी। जहां तक 
मेरे मित्र मि. करीमुद्दीन का सम्बन्ध है वे किसी प्रकार जगहों को सुरक्षित रखना 
नहीं चाहते हैं। उसके स्थान में वे चाहते हैं कि निर्वाचन सामूहिक मतदान द्वारा 
अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार हो। मि. महबूबअली बेग प्रत्यक्षत: 
दोनों हाथ लड्डू चाहते हैं। मैं उनकी बातों के सम्बन्ध में बाद में बोलूंगा। 
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अनुच्छेद 292 और 293 में जो सुरक्षा प्रावहित है, अधिकांश लोग उसके विरोध 
में हैं। में यह भी देखता हूं कि अनुसूचित जातियों को छोड़ कर अन्य लोगों के 
सम्बन्ध में जो प्रावधान है, उसके बारे में ऐसे सदस्यों का, जो अल्पसंख्यक 
सम्प्रदाय के हैं, यह मत है कि जगहें इस प्रकार सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहियें। 
निःसन्देह यह विषय स्थगित किया जायेगा और इस पर विस्तृत रूप से उस समय 
विचार-विमर्श होगा जब कि हम 292 और 293 अनुच्छेदों को उठायेंगे। 
अल्पसंख्यकों के हितों को ही दृष्टि में रखकर मैं यह अनुरोध करता हूं कि यदि 
वे जगहों की सुरक्षा पर जोर देंगे तो यह उनके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध न होगा 


“उपाध्यक्ष: क्या आप अनुच्छेद 292 पर बोल रहे हें? 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः जी नहीं, मैं प्रस्तावित विकल्प की ओर 
संकेत कर रहा हूं। 


*थ्री जसपतराय कपूर (संयुक्तप्रान्त : जनरल): इस खंड के सम्बन्ध में 
अनुच्छेद 292 की ओर संकेत किया ही क्‍यों जाए? 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: यह उस संशोधन का विषय है, जो मेरे 
माननीय मित्र मि. करीमुद्दीन ने उपस्थित किया है। वे यह चाहते थे कि 
अनुच्छेद 292 और 293 का प्रसंग न रखा जाये और उसके सामने निर्वाचन-प्रणाली 
अर्थात्‌ सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के सम्बन्ध में 
कुछ जोड़ दिया जाए। इसलिए यदि मैंने जगहों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में, 
जो कि अनुच्छेद 292 और 293 का विषय है, कुछ कहा है तो मेरा आदरपूर्वक 
यह निवेदन है कि मैंने जो कुछ कहा है वह अप्रासंगिक नहीं है। मि. करीमुद्दीन 
के संशोधन का उद्देश्य यह है कि अनुच्छेद 2922 और 293 में जगहों को 
सुरक्षित रखने का जो उल्लेख है वह निकाल दिया जाये और उसके स्थान में 
सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली रख दी जाए, क्‍योंकि 
उनकी यह धारणा है कि इससे अल्पसंख्यकों का अधिक हित-साधन होगा। दो 
प्रकार की निर्वाचन-प्रणालियों का सुझाव रखा गया है। मैं आदरपूर्वक प्रस्तावक 
महोदय को यह बताना चाहता हूं कि एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती 
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प्रतिनिधित्व की प्रणाली बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। निर्वाचन-द्षेत्र बहुत 
बडे होंगे और प्रत्येक में 5 लाख से लेकर साढ़े सात लाख तक लोग होंगे। इसके 
अतिरिक्त हमारा देश उन्‍नत नहीं है और बहुत से लोग निरक्षर है। हमारे देश में 
साक्षर लोग 4 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। एकल संक्राम्य मत द्वारा तरजीह देना 
सम्भव है। हम स्वयं, जब हम विधान-सभा में विभिन्‍न विभागों के लिये 
विधान-मंडल की स्थायी समितियों के लिये सदस्य चुनते हैं, तो कई बार गलती 
कर बेठते हैं। इसलिये निरक्षर मतदाताओं से यह आशा नहीं की जा सकती हे 
कि वे यथोचित रूप से मत देंगे। अपने देश की साक्षरता की उन्नति में शैथिल्य 
को ध्यान में रखते हुए बहुत काल तक इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 


जहां तक सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का 
सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि अनुसूचित जातियों के प्रारम्भिक चुनाव में 
इसका प्रयोग किया जा चुका है। मैं श्री बी. एन. राव द्वारा प्रकाशित कांस्टीट्यूशनल 
प्रिसिडेंट्स के तीसरे अंक की ओर ध्यान दिलाता हूं। पृष्ठ 6] में निर्वाचन-प्रणाली 
के अध्याय के सम्बन्ध में एक परिशिष्ट है, वे कहते हैं: 


“कोई दल किसी निर्वाचन में कितनी जगहें प्राप्त कर लेता है यह इस पर 
निर्भर है कि उसने कितने सही तौर पर प्रत्येक निर्वाचन-द्षेत्र में अपने 
समर्थकों की संख्या का अनुमान लगाया है और अपनी ओर से ठीक 
संख्या में उम्मीदवार खड़े किये हैं।” 


परिशिष्ट में उदाहरण देते हुए वे यह कहते हैं कि एक बार गलत हिसाब लगाने 
से कांग्रेस ने दोनों जगहें किस प्रकार खो दीं जबकि उसके लिये यह सम्भव था 
कि वह कम से कम एक जगह प्राप्त कर लेती। यह मध्यप्रान्त की विधान सभा 
के निर्वाचनों के सम्बन्ध में भांडार्स साकोली निर्वाचन-द्षेत्र के सम्बन्ध में हुआ। 
दोनों जगहें कांग्रेस के हाथ से निकल गईं। इसके बाद कांग्रेस दल ने बम्बई नगर 
और उसके सीमावर्ती जिलों में बम्बई विधान-परिषद्‌ की चार जगहों में से दो 
जगहों के लिये चुनाव लड़ा। यदि उसने अपने निर्वाचकों की संख्या का कम 
अनुमान लगाया होता अथवा अधिक अनुमान लगाया होता और उससे कम अथवा 
अधिक उम्मीदवार खडे किये होते, तो एक जगह उसके हाथ से निकल जाती। 
इसलिये इस प्रकार का सामूहिक निर्वाचन पूर्णतया उपयुक्त न होगा। 
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*शथ्री एल. कृष्णास्वामी भारतीः यह तो अनुपाती प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: यह भी एक प्रकार का अनुपाती 
प्रतिनिधित्व है। मैं न तो एकल संक्राम्य मत-प्रणाली के पक्ष में हूं, न सामूहिक 
मत-प्रणाली के। एक को प्रयोग में लाना असम्भव है और दूसरी से हमारे 
उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। उससे हम सामाजिक न्याय न कर पायेंगे। इस दृष्टि 
से न मि. करीमुद्दीन का संशोधन और न मि. बेग का संशोधन विचार के योग्य 
है। मैं उन दोनों का विरोध करता हूं। प्रोफेसर शाह ने यह सुझाव रखा था कि 
लोक सभा में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिए। उन्होंने कहा 
था कि चाहे जितने भी सदस्य हों इस पर कोई रोक न होनी चाहिये। मेरी यह 
धारणा है कि 500 की संख्या बहुत बड़ी है। इस सभा में ही जिसमें 300 सदस्य 
हैं, हमें लगभग प्रत्येक दिन गणपूरण के लिये घंटी बजानी होती है। इसलिये 
संख्या को अधिक बढ़ाने से क्‍या लाभ होगा? प्रतिनिधित्व प्रभावपूर्ण न हो 
सकेगा। सदस्यों की संख्या जितनी कम होगी उतना ही अधिक वह प्रभावपूर्ण 
होगा। निःसन्देह वह बहुत कम न होनी चाहिये। 500 की संख्या ठीक ही हे। 
इसके अतिरिक्त 500 की संख्या कोई निश्चित अथवा अखंडनीय संख्या नहीं 
है क्‍योंकि अनुच्छेद 222 और 293 के अधीन एंग्लो इंडियनों के लिये उस दशा 
में मनोनीतकरण प्रावधान हे, जबकि उनका प्रतिनिधित्व न हुआ हो। इसी प्रकार 
उन प्रदेशों के सम्बन्ध में, जो राज्यों के अंग नहीं हैं, संसद्‌ को इस अनुच्छेद के 
खंड (7) के अधीन यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून द्वारा लोक सभा 
में उनके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करे। खंड (5) के अधीन 500 प्रतिनिधि तो 
राज्यों के ही होंगे। 500 के अतिरिक्त कुछ ऐसे एंग्लो इंडियन सदस्य भी हो 
सकते हैं, जो राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दशा 
में 500 की संख्या कोई निश्चित संख्या नहीं है किन्तु साथ ही इसे बहुत अधिक 
भी न बढ़ाना चाहिए। 


मेरे मित्र पं. ठाकुरदास भार्गव ने यह सुझाव उपस्थित किया है कि किसी 
प्रकार की योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए, यद्यपि उन्होंने यह संशोधन 
उपस्थित नहीं किया कि केवल साक्षर लोगों को ही मतदान का अधिकार होना 
चाहिए। श्रीमान्‌, मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि एक खंड ऐसा होना चाहिए, 
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जिसके अनुसार वे लोग दंडित किये जा सके जो मत देने में आनाकानी करें। 
इस देश में बहुत समय तक यह होगा कि जब तक लोग निर्वाचन-स्थल पर आने 
के लिये बाध्य न किये जायेंगे, उनमें से बहुत से मत देंगे ही नहीं और यदि आप 
साक्षरता की योग्यता भी निर्धारित करते हैं, तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
कोई भी दिलचस्पी न लेगा। आप प्रौढ़ मताधिकार प्रदान कर रहे हैं जिससे किसी 
एक व्यक्ति के मत का कोई प्रभाव न होगा। यदि हमारे अधिकांश लोग इस 
समय निरक्षर हैं तो दोष किसका है? यह आशा नहीं की जा सकती कि दो वर्ष 
के समय में ही प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो जायेगा। इसके अतिरिक्त केवल 
साक्षरता की ही योग्यता तो नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो साक्षर 
नहीं हैं, किन्तु उनका साधारण ज्ञान शिक्षित लोगों से भी अच्छा है। 


“पं, ठाकुरदास भार्गवः हस्ताक्षर करना दो महीने में ही सीखा जा सकता 


है। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः तो इसका प्रभाव ही क्‍या होगा? यह 
सोचना निरर्थक है कि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करने योग्य होने से ही वह 
तुरन्त ही इतना साक्षर और शिक्षित हो जायेगा कि वह अपने मत का यथोचित 
रूप से प्रयोग कर सकेगा। मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की योग्यता 
अनावश्यक है। इस आशय के संशोधन को उपस्थित न करके उन्होंने बुद्धिमत्ता 
ही दिखाई है। इसके विपरीत आगे चलकर जब निर्वाचन बहुत खर्चीले हो जायेंगे 
और लोग निर्वाचन-स्थलों में नहीं आयेंगे, तो यह आवश्यक प्रतीत होगा कि अन्य 
विधानों के समान हमारे विधान में भी कोई ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिए, 
जिससे मतदाता निर्वाचन-स्थलों पर आने और मत देने के लिये बाध्य किये जा 
सके। जहां तक निर्वाचन को शीघ्र करने का सम्बन्ध है, मेरी यह इच्छा है कि 
विभिन प्रान्तीय सरकारें योग्यता प्राप्त मतदाताओं की सूची बनाने और निर्वाचन 
क्षेत्रों की सीमाबन्दी के कार्य में अभी से लग जायें। इसी उद्देश्य से हम इन 
अनुच्छेदों पर विचार कर रहे हैं और हमने केवल उन अनुच्छेदों को उठाया है 
जो निर्वाचन के सम्बन्ध में हैं। इसके बाद सभा की अनुमति से, हम अनुच्छेद 
48 पर विचार करने जा रहे हैं। इसलिये अगले वर्ष शीघ्र ही निर्वाचन करने के 
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[ श्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर] 


लिये मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को इन सूचियों को 
बनाने और निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाबन्दी करने के लिये आदेश देगी। 


मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने जो रस्मी संशोधन उपस्थित किये हैं उनका मैं 
समर्थन करता हूं और मि. करीमुद्दीन और मि. बेग तथा प्रोफेसर शाह ने जो भी 
संशोधन उपस्थित किये हैं उनका विरोध करता हूं। 


*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोफेसर शाह 
के संशोधन संख्या 47, 426 और 43 को प्रस्तावक द्वारा संशोधित रूप 
में तथा सूची 2 के संशोधन संख्या 42 और 43 द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार 
करता हूं। अन्य संशोधनों की सावधानी से परीक्षा करने पर मैं इस निर्णय पर 
पहुंचा हूं कि केवल एक संशोधन का उत्तर देने की आवश्यकता है, वह मेरे मित्र 
मि. करीमुद्दीन का संशोधन संख्या 45 है। उनके संशोधन का उद्देश्य यह 
है कि विभिन्‍न राज्यों में निर्वाचन एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व 
की प्रणाली के अनुसार होना चाहिये। मेरे विचार से इस संशोधन को स्वीकार 
करना सम्भव नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं इस देश की परिस्थिति को ध्यान में 
रखते हुए अनुपाती प्रतिनिधित्व की सार्थकता को समझ पाया हूं, मेरे विचार से 
इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से मेरे मित्र 
मि. करीमुद्दीन इसे स्वीकार करेंगे कि अनुपाती प्रतिनिधित्व के लिये एक बडे 
पैमाने में साक्षतता की आवश्यकता है। वास्तव में उसके लिये वह आवश्यक हे 
कि प्रत्येक मतदाता कम से कम इतना साक्षर हो कि वह अंकों को जाने और 
उन्हें मतपत्र पर लिख सके। इस देश की साक्षरता को ध्यान में रखते हुए इस 
प्रकार की आशा करना बिल्कुल ही निरर्थक होगा। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी 
सन्देह नहीं है। मुझे विश्वास है कि साक्षरता की दृष्टि से हम संसार में सबसे 
पिछड़े हुये हैं और इसलिये यहां के निरक्षर मतदाताओं पर एक ऐसी निर्वाचन-प्रणाली 
का भार डालना, जिसके अनुसार मतपत्रों पर लिखना आवश्यक है, बिल्कुल ही 
असम्भव है। केवल इसी कारण से भी मेरे विचार से अनुपाती प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 


एक दूसरी बात, जिसकी ओर मैं इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता 
हूं, यह है कि मेरे विचार से अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली उस शासन 
व्यवस्था के अनुरूप नहीं है जो कि इस विधान में निर्धारित की गई है। इस 
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विधान में संसदात्मक संघ प्रणाली निर्धारित की गई है, जिसका हम यह अर्थ 
समझते हैं कि किसी सरकार के लिये कानून द्वारा निर्धारित की हुई कालावधि 
तक अर्थात्‌ पांच वर्ष तक पदारूढ़ रहना आवश्यक नहीं है। वह उसी समय तक 
पदारूढ़ रह सकती है, जब तक उस पर सभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास 
हो। इसका स्पष्टतः यह अर्थ है कि जहां संसदात्मक शासन-प्रणाली प्रयोग में हो 
वहां की विधान-सभा में अवश्य ही एक दल ऐसा होना चाहिए, जो बहुमत में 
हो और सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हो। जहां तक संसदात्मक 
अथवा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणालियों को प्रयोग में लाने का परिणाम मैं 
समझ पाया हूं, वह यह है कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का एक 
कुपरिणाम यह होता है कि विधान-मंडल छोटे-छोटे समूहों में विभाजित हो जाता 
है। मेरे विचार से सभा को यह ज्ञात होगा कि यद्यपि ब्रिटिश पार्लामेंट ने सन्‌ 
90 में एक रायल कमीशन इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया था कि 
“एक व्यक्ति के लिए एकमत' वाले एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की उनकी 
प्रणाली अच्छी है अथवा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली अच्छी है। किन्तु 
पार्लामेंट इस रायल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं हुई। मेरे विचार से यह एक ध्यान देने योग्य बात है। मेरे विचार से उन्हें 
स्वीकार न करने के लिए जो कारण बताया गया वह बहुत ही उपयुक्त कारण 
था। वह यह था कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अधीन कोई सरकार 
स्थायी रूप से पदारूढ़ न रह सकेगी, क्योंकि पार्लामेंट बहुत से छोटे-छोटे समूहों 
में विभाजित हो जायेगी और जब कभी कोई ऐसी बात होगी, जिससे पार्लामेंट के 
कुछ समूह असंतुष्ट हो जायेंगे, तो उस समय वे सरकार का समर्थन न करेंगे और 
उसका परिणाम यह होगा कि सरकार विनष्ट हो जायेगी। चाहे आगे की सरकार 
कुछ भी करे, चाहे वह लोगों को उनकी वर्तमान कठिनाइयों से मुक्त करे अथवा 
नहीं, मेरी यह धारणा हे कि उसे यह तो अवश्य करना चाहिए कि सरकार को 
स्थायी रखे और कानून तथा व्यवस्था की रक्षा करे। ( वाह, वाह) इसलिए मुझे 
किसी ऐसी निर्वाचन-प्रणाली को स्वीकार करने में संकोच होता है, जिससे कि 
सरकार की स्थिरता पर आघात होगा। इस कारण मैं इस व्यवस्था को स्वीकार 
करने के लिए तैयार नहीं हूं। 


एक तीसरी बात और है जिसे, मेरे विचार से, ध्यान में रखना आवश्यक है। 
इस देश में बहुत वर्षों तक लोग बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय 
के रूप में विभाजित रहे हैं। मैं इस प्रश्न पर विचार करने नहीं जा रहा हूं कि 
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लोगों का इस प्रकार बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में 
विभाजित रहना प्राकृतिक था अथवा यह एक कृत्रिम व्यवस्था थी अथवा किसी 
ऐसे व्यक्ति ने, जो इस देश की उनन्‍नति के विरोध में था, जानबूझ कर इसका 
बीज बोया। चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो, किन्तु हमारे देश में यह 
बहुसंख्यक समुदाय तथा अल्पसंख्यक समुदाय अस्तित्व में रहे ही। आरम्भ में 
जब यह विधान-परिषद्‌ देश के भावी विधान के सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श 
करने के लिए समवेत्‌ हुई थी, तो विभिन्‍न अल्पसंख्यक सम्प्रदायों तथा 
बहुसंख्यक सम्प्रदाय के बीच प्रतिनिधित्व की प्रणाली के सम्बन्ध में एक 
समझौता हुआ था। वह समझौता परस्पर आदान-प्रदान का था। विधान-परिषद्‌ का 
अधिवेशन होने के पूर्व जिन अल्पसंख्यक सम्प्रदायों को पृथक्‌ निर्वाचन-दश्षेत्रों के 
गढ़ में रखा हुआ था, वह उस गढ़ को त्याग देने के लिए तैयार हो गये थे। 
बहुसंख्यक सम्प्रदाय, जो इस पर विश्वास करता था कि किसी विशेष सम्प्रदाय 
के लिए किसी प्रकार से जगहें सुरक्षित न रखी जानी चाहिएं इसके लिए राजी 
हो गया था कि भले ही वह पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से सहमत न हो, 
परन्तु वह जगहें सुरक्षित रखकर पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए 
सहमत हो जायेगा। यह समझौता दो बातों के सम्बन्ध में है। इसके अनुसार 
विभिन्‍न अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की एक निश्चित संख्या रखी गई 
है और यह भी निश्चित किया गया है कि यह प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन के 
आधार पर चुने जायेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि इस सभा 
को इसकी स्वतंत्रता है कि वह विधान के मसौदे के किसी भाग को दुहराये 
अथवा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के बीच जो कोई समझौता हुआ 
हो उसे दुहराये, किन्तु मेरे विचार से यह एकाएक अथवा एक प्रकार से 
अप्रत्याशित रूप से न किया जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यह प्रत्यक्ष 
रूप से किया जाय और मेरे विचार से अनुच्छेद 292 और 293 में परिवर्तन 
करने का उचित तरीका यह होगा कि यह परिवर्तन विभिन्‍न अल्पसंख्यक 
सम्प्रदायों के इच्छानुसार ही किया जाय। यदि कोई ऐसा अल्पसंख्यक सम्प्रदाय, 
जिसका इस सभा में प्रतिनिधित्व हुआ है, यह कहता है कि उसे जगहों की सुरक्षा 
की आवश्यकता नहीं है, तो सभा को इसकी स्वतंत्रता होगी कि वह उस विशेष 
अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का नाम अनुच्छेद 292 के प्रावधानों से निकाल दे। यदि 
किसी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की यह धारणा हो कि वह जो कुछ चाहता था वह 
उसे शत प्रतिशत नहीं मिला है अर्थात्‌ उसे पृथक्‌ निर्वाचन-मंडल प्राप्त नहीं हुआ 
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है, परन्तु जगहों की सुरक्षा के रूप में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह कुछ 
न पाने से अच्छा है, तो मेरे विचार से यह उचित तथा न्यायपूर्ण होगा कि 
विधान-परिषद्‌ ने उसे जो कुछ प्रदान किया है, वह उसके हाथों में रहने दिया 
जाये। 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: विभिन्‍न सम्प्रदायों के बीच जगहों की सुरक्षा के 
सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ था। बहुत से सदस्यों ने पृथक्‌ निर्वाचन-द्षेत्रों 
आदि के सम्बन्ध में ही कई संशोधन उपस्थित किये थे, परन्तु वे सब अस्वीकार 
कर दिये गये थे। इन विषयों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ था। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं केवल यह कह रहा था कि उसे 
बलपूर्वक न छीनना चाहिए बल्कि सम्बन्धित पक्षों की स्वीकृति से ही उसे वापस 
लेना चाहिए। मेरा यह प्रस्ताव है और इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस 
अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का यह अर्थ है कि अल्पसंख्यकों को समझौते 
द्वारा एक हाथ से जो कुछ दिया गया है, वह दूसरे हाथ से छीन लिया जा रहा 
है। क्योंकि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अधीन अल्पसंख्यक जो कुछ 
चाहते थे, वह उन्हें नहीं मिलेगा अर्थात्‌ उन्हें प्रतिनिधियों की एक निश्चित संख्या 
प्राप्त न होगी। उससे अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में उनके मत का प्रभाव हो 
सकता है। मेरे विचार से उचित यही होगा कि इसका निर्णय अल्पसंख्यकों पर 
ही छोड़ दिया जाय कि वे प्रतिनिधियों की निश्चित संख्या त्याग कर केवल 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन में अपने मत का प्रभाव चाहते हैं अथवा नहीं। श्रीमान्‌, 
इन कारणों से मैं मि. करीमुद्दीन के संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं हूं। 

*उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर एक-एक करके सभा का मत लूंगा। 

*थ्री एच.जे. खांडेकरः श्रीमान्‌, मुझे एक सूचना प्राप्त करनी है। क्‍या मैं 
डॉक्टर अम्बेडकर से यह पूछ सकता हूं कि पिछली जनगणना का क्‍या होगा? 
पिछले दिन अनुच्छेद 35 को संशोधित करते समय उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ 
भी नहीं कहा। क्‍या पिछली जनगणना के स्थान में वे “अन्तिम जनगणना” शब्द 
रखने के लिए तैयार हैं? 


“उपाध्यक्ष: श्री खांडेकर मंच पर आकर बोल सकते हैं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैंने मि. नजीरुद्दीन अहमद के 
संशोधन को उन्हीं द्वारा संशोधित रूप में तथा श्री भार्गव द्वारा संशोधित रूप में 
स्वीकार कर लिया है। 
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*उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा। 
प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (क) में से निम्नलिखित शब्द 
निकाल दिये जायें: 


छप्रणुं०्ठल 00 .6 छए7०शंड्आा०णा3ड 0 ४०४९0९४ 292 706 293 05 
(07४7४प४०४! (इस विधान के अनुच्छेद 2922 और 293 के 
अधीन) ' 


और अन्त में निम्नलिखित शब्द जोडु दिये जायें: 


लत 8९८८07427०66 जाप 6 5786ा 0 छ970900ाब्व 
#शु#'९8९7वा707 शञांप्रि ँ्रापो[-70॥067/ ०0787स्‍प्रशाठलं68 0ए 
7768708 0 ८प्रा7प90४ए९ ए०॥०' (बहु-सदस्य निर्वाचन-श्षेत्रों के 
साथ सामूहिक मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के 
अनुसार)। 
संशोधन गिर गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में ॥0 77076 पक्ष 
7ए6 #प्रााव-8व 7९७97/९8४९7४४४ए९४ 07 ॥76 (०९0०0]6 ० (0॥6 
$छ९ल00-68 0ण0॥68509068 वं#९लीए ढा0807 एए 06 एण0/४' 
(अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित राज्यों के प्रादेशिक 
लोक-प्रतिनिधि, लोक सभा में पांच सौ से अधिक न होंगे) , शब्दों के 
स्थान में '$पला 7्राशमए०-8 88 ड9व], 77 +096 82876९०(९, 
862८प्रा'.४ 076 7९[०९5९7४07ए९ 007 ९ए2"ए 500,000 0 06 
ए9%कपोधांणा का व) 6 00500 ९॥ 08/॥8 070॥6 एगआ07ा 
जीलशरक्ा 5068 0॥87700768 076९८7ए 2072०४7९१ 0ए ।06 
(९7076. 2)]] 77070678 0॥॥6 2209]68 पस्त0प्56 शव] 06 
ही९ललव वा-ढलोए एज 6 ए०68 एव 80प॥ लंगा?०78. [76 
ए0068 शीत] 96 ९880 8 5९९०"€ 98000 धाते एप्प हो] 
96 ०7 06 98238 0 7090-70णावो 8९०७7०९७४९7६007 शाप 
2726 '7७7827-30)8 ५०४७' (लोक सभा में ऐसे सदस्य होंगे 
जो, सभी संघांगों में, चाहे वे राज्य हों अथवा केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र, 
कुल मिलाकर जनसंख्या के 500,000 लोगों के लिये एक प्रतिनिधि 
प्राप्त करेंगे। लोक-सभा के सभी सदस्य प्रौढ़ नागरिकों द्वारा अव्यवहित 
रूप से चुने जायेंगे। मतदान गूढ़-शलाका द्वारा होगा तथा एकल 
संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर 
होगा।) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


विधान का मसौदा [2207 


“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में +९7"९8९7(8४ए९5 
0०076 9९००0१6 ० 06॥९7/॥00768 07076 5068 त[#€ल)फए 
८॥४०8९७7 97 ४06 ए०॥९7/-४' (अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा 
निर्वाचित, राज्यों के प्रादेशिक लोक-प्रतिनिधि) , शब्दों के स्थान में 
कालाएल-ड वा।2८)ए ९९९८९१ 7पए 86 ए06०३ ॥ 6 509068' 
(राज्यों के मतदाताओं द्वारा अव्यवहित रीति से निर्वाचित सदस्य) 
शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में ५96 808088' 
(राज्यों) शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें: 


च्राव एछ-लॉएजं6३४ का-९ल८ए 80ए९७-०९१ ७ए (986 (९७77७ ( तथा केन्द्र 
द्वारा अव्यवहित रीति से शासित क्षेत्र) ” 


संशोधन गिर गया। 

“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में से 'वांशं१व०१, 
270०प्0०१ 07” (विभाजन, वर्गीकरण अथवा) शब्द निकाल दिये 
जायें।” 

संशोधन गिर गया। 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, संशोधन संख्या 426 जिसका 


आशय “०/7]70४' (भारत के) शब्द निकालना है, सभा के सामने मतदान के 
लिये रखा जाये। 


“उपाध्यक्ष: वह बाद को आता है। मैं संशोधनों पर उसी क्रम से मत ले रहा 
हूं जिस क्रम से वे उपस्थित किये गये थे। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में (८०757स्‍परथालं०४' 
(निर्वाचन-क्षेत्रों) शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये: 


छ0 प्रक्क ९बढी 806 एशंग३ ०05डवपशा६ एथा 06 एा०), 
07 ९-0०"ए7 80ए९०ाल्व वाएढलीए एज (96 (९७70 8 & 
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डा72806 ०00757प०7८ए 9ए 082ऋ ॥708 909प्रोह्ा707 8 70[ 
]658 (9६7 8 77]]07. (ताकि प्रत्येक राज्य-संघ का अथवा केन्द्र 
द्वारा अव्यवहित रीति से शासित-श्षेत्र का अंग होने के कारण, यदि 
उसकी जनसंख्या दस लाख से कम न हो तो, एक स्वतंत्र निर्वाचन-द्षेत्र 
हो अथवा वह किन्हीं ऐसे निकटस्थ राज्यों अथवा क्षेत्रों के वर्ग में हो 
जिनकी जनसंख्या मिलाकर दस लाख से कम न हो।) ” 


संशोधन गिर गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में (८०0757परथालं९४' 
(कांस्टिट्यूएंसीज) शब्द के बाद फुलस्टाप रखा जाय, उसके बाद ही 
आने वाला ४00? (एण्ड) शब्द निकाल दिया जाये ओर शब्द ५॥0० 
(दी) बडे टी से छापा जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में से '0/]7099' (भारत 
के) शब्द निकाल दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) का परादिक निकाल दिया 
जाये। 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 434 के सम्बन्ध में अनुच्छेद 67 
के उपखण्ड (5) में क्राष्मा0७78 ६0 96 8]९८४७१ &॥ 8१ए ४776 
07 (किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों) शब्दों के स्थान में 
+९0768९7॥8778४ 9]00060 ६0! (निश्चित प्रतिनिधि) शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 


विधान का मसौदा [2209 


“उपाध्यक्ष: अब में संशोधन संख्या 434 को प्रस्तावक द्वारा संशोधित रूप 
में मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं। क्या यह आवश्यक है कि मैं 
संशोधित संशोधन को पढ़ूं? 

“माननीय सदस्यः जी नहीं, श्रीमान्‌। 

“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में 980 97९९९१५।४7४ 
८९॥४प८४?! (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में) शब्दों के स्थान में 880 
7976९९१ ३2 सशाडउप्र8 ए जरा (987९ ९ए४६॥7। 7876४ ॥99ए7९ 
७०९०7 9प०॥5॥००! (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में, जिसके आंकड़े 
प्रकाशित हो चुके हों) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 67 का खण्ड (7) निकाल दिया जाये।” 
संशोधन गिर गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 67 के खण्ड (7) में 789 (मे) शब्द के स्थान में '5#98॥॥' 
(शैल) शब्द, $&-+7॥0०+०४' (टेरीटरीज) शब्द के स्थान में +॥6$&#+60.+6४' 
(दी टेरीटरीज) शब्द और ४७७ एध्व 59॥69' (अन्य प्रदेशों के) शब्दों के 
स्थान में 'व7#6लए 280०ए९७४०९१ एए ५98 (१७708 070 06 58776 0988 88 
॥॥76 ९886 0 95068 जला 8 ०णाडइत्रापाल्व 78 एप 6 एगागा' 
(जो केन्द्र द्वारा अव्यवहित रीति से उसी आधार पर शासित हों जिस आधार पर 
वे राज्य शासित होते हैं जो संघ के अंग हें) शब्द क्रमश: रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 450 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 67 
के खण्ड (8) के बाद निम्नलिखित नया परादिक रखा जाये: 


कः०्शावेल्व फ_रठा इडपला +€9]प्577670 होती] 700 रह९ 
#९]0768९7707 $0 ॥06 पल्र0०प्56 076 72९0906 एपरा07 (॥6 
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[उपाध्यक्ष ] 
वांड50प007 0०986 ४०7 €झ्ांड772 स्रि०प४०' (पर ऐसी 
पुनर्व्यवस्थापना का लोक सभा के प्रतिनिधित्व पर, वर्तमान सभा की 
समाप्ति तक, कोई प्रभाव न होगा।) ” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 67 के खण्ड (8) में #९०५]प४॥:००! शब्द के बाद (हिन्दी में 
*पुनर्व्यवस्थापित' शब्द के पूर्व) “०7 ४06 9888 ० 90एप्रीब्ंगा' 
(जनसंख्या के आधार पर) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


“उपाध्यक्ष: अब में संशोधन संख्या 452 में दिये हुए पहले विकल्प को 
सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा। 


प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 67 के साथ निम्नलिखित नया खण्ड (0) जोड़ दिया जाये: 


(१५0) 776 606९९४०7 ॥$0 06 पस्र0प्र56 ०6 7609)6 शाह] 06 ॥7 
8९९०/"वैद्ा706 ज्ञाएी 06 5ए80९0॥7 ० (970970707079ो #९०7/8- 
8&07ंध्राग00 0ए 76978 0' 272]6 07.07800-90]6 ए०॥९! (लोक 
सभा के लिये निर्वाचन एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व 
की प्रणाली के अनुसार होगा।) ” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 


*उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधित खण्ड 67 पर सभा का मत लूंगा। प्रस्ताव यह 
है किः 


“ अनुच्छेद 67, संशोधित रूप में, विधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 67, संशोधित रूप में, विधान का अंग हो गया। 


*उपाध्यक्ष: सभा बुधवार, 5 जनवरी सन्‌ 949 तक के लिये स्थगित की 
जाती है। 


इसके उपरान्त सभा बुधवार, 5 जनवरी सन्‌ 949 
तक के लिये स्थगित हो गई। 


